
 Wednesday,  22  April,  1964

 लोकसभा  arch

 क

 ह

 faa  अनुदित  संस्करण  क

 MMAR  D  1 1रि८.१च१51_./.1 ६10  V  RSION

 OF

 ह
 3rd

 LOK  SABHA  DEBA a
 TES

 _
 तूतिया

 माला

 ‘Vhird  Series

 30.0  &&  C(@ELE
 (26)

 है  |  10०  XXX,  1964  1886  (Sak:
 a

 .

 [  १५  से  २८  Vege /Ae  क्षेत्र  से  ८  teat

 15th  to  28th
 April,  1964/Chaitra  26  to  Vaisakha  8,  1886  (Sa!

 =

 ay
 vation

 Mean
 FS  (“72  (hy

 हग

 | है  has

 बो  १९  RE/LSCE  (TH)

 Sev
 °F  2

 1964/1886  (Saka)

 ३०
 में  झंक  ५१  से  ६०  तक

 (Volume  XXX  contains  Nos.  51  to  60)

 Unit
 Gazetios  &  Rebat

 Parlia‘nent  Libr  /  Suilding

 a  Reom  Ivo.  FB-025

 विन
 i

 Block  ww

 LOK  SABHA  SEC  TA  को

 NEW  DELHI



 लोक-सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  wafer  संस्करण  है  में
 अंग्रेजी  /  हिन्दी  में  दिये

 गये  भाषणों  शादी  का  हिदी  में  नख

 This  is  translated  v  1011  1  Sabha  Debates  and nasummary  form  of
 contains  Hindi/  glist  translation  of  speec'  in  English/Hindi.]



 विषय-सची

 att,  खं  2a Rv]

 अंक  २२  १९  ६४/२  १८८९

 meal  के  मौखिक उत्तर

 सख्या  विषय  ्  ओष्ठ

 ११३०  पहाड़ी  क्षेत्रो  के  लिये  विश्वविद्यालय  २७९६-८९

 ११३१  लिया बे  ट  द्वीप  में  खुदाई  VRGR

 क 9988.0  तट दूर  खुदाई  CRGQ— पर्

 998%  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  afer  का का  आचरण  VRSV——sy

 992%  राजस्थान  में  पाकिस्तानियों  का  हश्र वध  प्रवेश  VRGG—E 2

 EAC)  शारीरिक  शिक्षा  संबंधी  कुटरू  समिति  का  प्रतिवेदन  BREYER

 99%9  श्रसिस्टेंटों  के  लिये  सेलेक्शन  ग्रेड  SRER—EB

 9VFR  दिल्‍ली  में  मिडिल  सकल  परीक्षा यें  CRE V—EY

 ११४४  शिक्षा  नीति  कै  निर्धारण  में  अध्यापकों  का  योग  VREY—— LB

 Ve%  ara  ira  प्रबन्ध  SREWwW—K EE

 V9  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन  २६६-४३०१

 1१४५  जम्म  तथा  काश्मीर  में  विस्फोटਂ  ¥Zo lo

 seal  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित

 प्रदान  ह्यया

 रुकेगा  उर्वरक  कारखाना 1१३ ३  TROR

 ११३४  जम्मू  सीमा  क्षेत्रों  से  परिवारों  का  हटाया  जाना  V2eR ३े

 9985  अ्रम्बाला  जेल  में  एक  संसद-सदस्य  के  साथ  दुष्यंव हू।र  ३०  z-0  ४

 99R€  बाल  अपराध  a  ३०

 ११४०  उत्तर  sda-iaere  सीमा  विवाद  20.0

 ११४३  ¥30  ४-०४ सस्ती  ब्रिटिश  पाठ्य  पुस्तकें

 ११४६  पाकिस्तानी  रेडियो  का  प्रसारण  V3o

 97k  जैसलमेर में  तेल  WRX

 VVko  नया  विश्वविद्यालय
 दे  रे०  ५-०६

 ११४१  चिट  फंड  कम्पनियों  द्वारा  धोखाधड़ी  ३०

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उसी  सदस्य

 न  वास्तव में  पूछा  था  |

 (i)



 CONTENTS

 [Third  Series,  Vol  x  X—Seventh  Session,  1964]

 No.  April  22,  1964/Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 BRC ORAL  ANS  W vv  DINO  T  0
 QUESTI

 (ONS

 *
 Starred

 Questions  Subject  Pages
 Nos

 1130  University  for  Hill  Areas

 II31  Drilling  at  Aliabet  Island  4282
 1132  Off-Shore  Drilling

 TI35  Conduct  of  All  India  Service  Personnel  4284-87
 1136  Infiltration  of  Pakistanis in  Rajasthan’  4288-01

 1137  Report  of  Kunzru  Committee  on  Physical  Education  4291-92

 1141  Selection  Grade  for  Assistants  .  4292-93

 1142  Middle  School  Examination  in  Delhi  4294-95

 1144  Teachers’  Say  on  Edueational  Policy  ध  42957 97
 1145  Industrial  Management  Pool  e

 1147  State  Education  Ministers’  Conference

 1148  Explosions  in  Jammu  and  Kashmir  4301-02

 ITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Starred

 Questions

 Nos

 1133  Rourkela  Fertilizer  Factory  4303

 1134  Evacuation  from  Jammu  Border  Areas  4393

 1138  Maltreatment  of  an  M.P.  in  Ambala  Jail

 1139  Juvenile  Delinquency  4304

 1140  U.  P.-Bihar  Border  Dispute  304

 1143  Cheap  British  Text-books

 1146  Pakistan  Radio  Broadcasts  4305

 1149  Oil  in  Jaisalmer  3495

 1150  New  Universities '  e  e  चक  4305-06.

 II§I  Cheating  by  Chit
 Fund

 Companies  4306
 oo

 *The  sign-++  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  Ques-

 tion  was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member

 (ii)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--क्रमश

 अतारांकित

 झड़न  सख्या  विषय  पृष्ठ

 विश्वविद्यालयों  क  व्यय  ROG २२५१

 २३५२  स्वान  प्रश  आवश्यकता  ३०  :—_ < oY

 २२३४३  अन्तविश्वविद्यालय  बोर्ड  की  बठक  '४  R09

 RRAV  सरकारी  री  रिक  शिक्षा  जोधपुर  का  डिप्लोमा  दें  दे  ०७9

 २३५५४  बिहार  की  शिक्षा  योजनायें  ह  रे  o\9—05

 २३४६९  दिल्‍ली  में  पोलीटेक्निक  C320G
 amr wo

 २३४७  द्ल्लीं  के  स्कूल  भ्रध्यापकों  के  लिए  ब्रा-लाभ  यो  G—oe

 २३१४८  दिल्‍ली  में  सेवा  fi fara  स्कूल-भ्रध्यापक  YZ08

 २२६  नवागांव  में  नये  परीक्षण  कप  CZ0E

 २३६०७  गैर-सरकारी  सकला  में  श्रध्दा  पक  डे १०

 २३६१  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  320.0

 QzRR  उत्तर  प्रदेश  में
 अ्रनसुचित  जातियों  का  कल्याण  डे १०

 Q2%3  डे १  ११
 उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  विद्यालयों  को  सहायता

 ्  उत्तर  प्रदेश  को  सांस्कृतिक  श्रमदान  ER

 २३६५४  मटक  के  बाद  की  छात्रवृत्तियां  बडे  ११-१२

 २३६६  दून  घाटी  में  तेल  के  निक्षेप  ४३१२

 २३६५७  अध्यापकों  पुरस्कार  GRIN

 २३६८  पोर्ट ब्लेयर  में  वार्डों  का  परिसीमन  CIV

 २३६६  गोदामों में  उकेरा  का  रखाना  TRWZ

 22Vo  वैज्ञानिक  तथा
 bela

 घान  परिषद्‌  दरे  85-8
 R204  सेक्टर  जेल  में  विदेशी  राष्ट जन  VII

 २३७२  सहायकों  की  वरिष्ठता  ४३१४

 22193.0  देहरा दून  में  पाया  गया  बम  .  VRQ

 RROV  रे विभागीय  उपाहार-गह

 R3Z9%  अ्रखिल  भारतीय  सेवा  पदाधिकारी  BRUNE

 २३७६  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  SRE

 २३७७  इलेक्ट्रोलागिंग  यूनिट  329.0

 R26  उड़ीसा  में  मटक  से  पहले  की  छात्रव  त्तियों  W229

 RIE  महाराष्ट्र  के  ग्राव्विवसी  VZV VS

 २३८०  लड़कियों  के  लिये  पोलियो  तनिक  ¥286

 २३८१  हरिजनों  का  कल्याण .  35.0

 R352  बल्ली  में  भवन  निर्माण  समितियां  VIVE

 R853  हज़रत बल  के  पवित्र  बाल  की  चोरी  कै  मामले  के  लिये  न्यायाधीश  ४३१८

 Rov  अमोनियम  क्लोराइड  उर्वरक  YIVEmYo

 RASA  mecara  are  निकोबार  दीप  समूह  कै  लिये  मंत्रणा  समितियां  ४३२०

 (iii)



 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—contd

 Unstarred  ubject  Page

 Questions

 N

 2351  Expenditure  of  Universities  .  4306

 2352  Uniform  Entrance  Requirements  4306-07

 2353  Inter-University  Board  Meeting  e  e  4307

 2354  Diploma  of  Government  College  of

 Physical
 Education,

 Jodhpur  4307

 2355  Education  Plans  of  Bihar:  4307-08

 2356  Polytechnics  in  Delhi  4308

 2357  Triple  Benefit  Scheme  for  Delhi  School  "Teachers  4308-09

 2358  Retired  Delhi  School  Teachers  4309

 2359  New  Test  Wells  in  Navagaon  4309

 2360  Teachers  in  Private  Schools  e  4310

 2361  Indian  Institute  of  Technology,  Kanpur  4310

 2362  Welfare  of  Scheduled  Castes  in  P
 4310

 Aid  to  Universities  in  U.  P 2363  4310-11

 2364  Cultural  Grants  to  U.P  4311

 2365  Post-Matric  Scholarships  A31I-12

 2366  Oil  Deposits  in  Doon  Valley  e  4312

 2367  Awards  to  Teachers  4312

 2368  Delimitation  of  Wards  of  Port  Blair  e  4313

 2369  Fertilizer  Factory,  Goa  थि  4313

 and  I.  R. 2370  4313-14

 2371  Foreign  Nationals in  Central  Ja ail  4314

 2372  Seniority  of  Assistants  4314

 2373  Bomb  found  at  Dehra  Dun
 4315

 2374  Departmental  Canteens  4315

 All  India  Service  Officers  e 2375  4315-16

 2376  Violation  of  Foreign  Exchange  Regulations  4316

 2377  Electrologging  Unit
 4317

 2378  Pre-Matric  Scholarships  in  Orissa  चि
 4317

 Adivasis  of  Maharashtra 2379  4317-18

 2380  Polytechnics  for  Girls  e

 ह
 4318

 2381  Welfare  of  Harijans  4318

 2382  House  Building  Societies  in  Delhi
 4319

 Judge  for  Hazratbal  Relic  Theft  Case 2383  4319

 2384  ‘Ammonium  Chloride  Fertilizers  o  4319-20

 2385  Advisory  Committees  for  Andaman  and  Nicobar  Islands  4320

 (iv)



 geal  के  लिखितਂ  उत्तर--क्रमश

 श्रतारां  कित

 पृष्ठ प्रश्न  सख्या  विषय

 २३८६  सुख  प्रोटीन  का  उत्पादन  o  8220

 Rza9  विश्वा यतन  योगाश्रम  SZR0=—VIT

 2365.0  इंजीनियरिंग  अनुसन्धान  FRX

 VI  ace  गोल्फ  चैम्पियनशिप  SRV

 २३६०  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाना  WRX

 मंगल  aia  में  पोलीटेक्निक  BIRR २३६१

 २३६९  राजस्थान  में  ग्रनुसूचित  जाति  के  लोग  ४३२२-२३

 शस्त्रास्त्रों  का  निर्माण .  BARR 2383.0

 gv  राजस्थान  में  कास्टिक  सोडा  ौर  कल  freer  कीः  कारखाने  ¥323

 कै  BRRIARY REA  अन्तर्राज्यीय  पुलिस  संगठन

 २३६६  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  ¢  ४३२४

 VIR २  EAC)  उड़ीसा  में  संस्कृत  का  विकास

 RRS  उड़िया  साहित्य  wit  संस्कृति  SIVA

 राज्यपाल  ४३२५-२६ RREE

 2¥aa  दिल्‍ली के  स्कूलो ंके  अध्यापकों  की  सेवा  निवृत्त  ard

 .

 SRR

 e  BRE राष्ट्सण्डल  प्रधान  मंत्रो  सम्मान  क  म॑  वक्तव्य

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  YIVRE=RV

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  e  RXV

 मेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  S3RG

 बयालीसवां  (Stearfae) )
 EARS

 इकतालीसवाँ  प्रतिवेदन  ?  32S

 वक्फ  घवविधेयक--पुरःस्थापित  ४३२५

 काय  मंत्रणा  समिति  ४३२८-२६

 द्धब्बीसवां  प्रतिवेदन  "४३२५-२६

 समवाय  श्रमिक  १९६४  CRVE—VE

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  ४३२६

 श्री  faa  To  कृष्णमाचारी  VBVE—M—H

 श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती  S33 WRX

 श्री  मी'०  रु०  मसानी  ४३३२-३३

 श्री  मरार का  ३३  ३-२४

 श्री  हिम्मत सिह का  VARY

 VIR श्री  प्रवास  ्

 (v)



 AKTOYV WRITTE dab.  त IN  DINGS  JERS  TO  QUESTIONS—<ontd

 Unstarred

 Questions  Subject  Pages

 Nos

 2386  Production  of  Dry  Protein  4320

 2387  Vishwayatan  Yoga  Ashram  4320-21

 2388  Engineering  Research  4321

 2389  World  Golf  Championship  4321-22

 2390  Barauni  Refinery
 '

 4322

 2391  4322 Polytechnic
 at  Nangal  Dam  .

 2392  Scheduled  Caste  Community  in  Rajasthan  4322-23

 2393  Manufacture  of  Arms  4323

 2394  Caustic  Soda  and  Plastic  Factories  for  Rajasthan  4323

 2395  Inter-State  Police  Machinery  4323-24

 2396  Governor  of  U.  P.
 ’

 4324

 2397  Development  of  Sanskrit  in  Orissa  4324

 2398  Oriya  Literature  and  Culture’  4325

 2399  Governors  4325-26

 2.400  Retirement  Age  of  Delhi  School  Teachers  4326

 Statement  re.  Commonwealth  Prime  Ministers’  Conference  4326

 Shri  Jawaharlal  Nehru  4326-27

 Papers  Laid  on  the  Table’  e  4327

 ‘Committee  on  Private  Members’  Bills  and  Resolutions  4328

 Forty-second  Report—(Presented)’  .  4328

 Forty-first  (Adopted)  4328

 (Amendment)  Bill—Introduced  4328

 -Business  Advisory  Committee.  4328-29

 Twenty-sixth  Report  4329

 Companies  (Profits)  Surtax  Bill,  1964

 Motion  to  consider  e  4329

 Shri  T.  Krishnamachari’  .  4329-31

 Shrimati  Renu  Chakravarty  4331-32

 Shri  M.  Masani  4332-33

 Shri  Morarka  4333-34

 Shri
 4334

 Shri  Alvares  e  4335

 (vi)



 समाज  श्रमिक

 !  विषय  पृष्ठ

 x we
 श्री

 0.0  ४३३६

 श्री  बड़े
 ४  ३  ३  ६-७

 V3RR29 श्री  हेमा

 श्री  जोखिम  आल्वा  रे  93s

 किस  Alo  बनर्जी  ३  ३८-४०

 खण्ड  २  से  २६  १  हँ  ३  Vo

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  हँ  3¥o

 श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी  ्  G3  Vom VY

 सदस्य  सेवायें  जारी  रखना  विधेय वां  '४३४४--६७

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  ¥3V¥

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  SRYVRYY

 श्री  रंगा  Y3vyY

 लोक  श्रमायुक्त  को  नियुक्ति  के  बारें  में  संकल्प--वापस  लिया  गया  ड ेदि

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  '४३४४६--४९ VE

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  रेभ  ०-५२

 श्री  रंगा  ह  RUR—XZ हे

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  CRAR-LY

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  VRYVNY

 श्री  नि०  बच्  CRAY US

 श्री  सिंहासन  fag  ३५६

 श्री  श०  ना०  चतुर्वेदी  BRUNO

 किस  Alo  बनर्जी  ४३४५७

 श्री यशपाल  ३  YIXS

 श्री  हाथी  क  SRYG——Mge

 राय  में  समानता  क  बार  में  संक्रमण  बडे दिन दर

 श्री  भी०  प्र०  यादव  थक  बरस

 (vii)



 COMPANIES  (PROFITS)  SURTAX  BILL—cantd

 Subject  Pages

 Shri K.  Sharma  4336

 Shri  Bade  4336-37

 Shri  Heda  4337

 Shri  Joachim  Alva  4337-38

 Shri  S.  M.  Banerjee

 Clauses  2  to  26  and  1  3440

 Motion  to  pass,  as  amended  4340

 Shri  T.  Krishnamachari

 Armed  Forces  (Special  Powers)  Continuance  Bill

 Motion  to  consider .  3444

 Shrimati  Lakshmi  Menon  4344-45

 Shri  Ranga  4345

 Resolution  re.  People’s  Withdrawn  4346

 Dr.  L.  M.  Singhvi’

 Shri  Harish  Chandra  Mathur

 Shri  Ranga  4352-53

 Shri  Sidheshwar  Prasad  4353-54

 Shri  Surendranath  Dwivedy  4354-55

 Shri  N.  Chatterjee  4355-56

 Shri  Sinhasan  Singh  4356

 Shri  S.  N.  Chaturvedi  4356-57

 Shri  S.  M.  Banerjee  4357

 Shri  Yashpal
 Singh

 4357-58

 Shri  Hathi .  e

 Resolution  re.  Disparity  in  Income  4361-62

 Shri  B  Yadava  361-62

 (viii)



 लोक  सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 Lok  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED
 TRANSLATED

 VERSION)

 —

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 २९  CLE /R  Lass

 Wednesday  April  22,  1964/Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 झ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  SPEAKER  द्  the  Chair

 Teal  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  घिदवविद्यालय

 ei  सुबोध

 श्री  बि दन चन्द्र  सेठ  :

 थी  भी ०  प्र०  यादव

 श्री

 श्री  स०  च०  सामन्त

 श्री  Ho  Alo  द्विवेदी

 व  श्री  fast  प्रसाद  :

 थी  प्र०  ध: हू. *  FSA:

 श्री  प्र०  ०  WHat:

 थ्री  विश्वनाथ

 श्री  fet  flat

 क्या  दिक्षा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उच्च  शिक्षा  के  विकास  का  अध्ययन  करने  तथा  नागालैण्ड

 मनीपुर
 झर

 ग्रासिम  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  एक  नया  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के

 लिए  भी  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ;

 यदि  तो
 क्या  इस  समिति  द्वारा  कोई  of  '  प्रस्तुत किया  गया  है
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 उसमें  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  कौर  उनमें  से  कितनी  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ;

 ौर

 उस  विश्वविद्यालय  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  हां  ।  शिक्षा  मन्त्रालय  तथा  विश्वविद्यालय

 धागा  लिस्ट  a+
 SHUN  फो अनुदान  आ्रायोग  ने  सिलकर  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  समिति

 नहीं  ।

 पौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 श्री  सुबोध  हुं सदा  :  क्या  कालेजों  में  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन

 किया  गया  है  व) अरार  क्या  संख्या  को  देखते  हुए  उस  क्षेत्र  के
 लिये

 एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना

 उचित हैँ  ?

 श्री  मु०  क०  चागला  :  इस  सारे  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  जब  तक  समिति  ar

 प्रतिवेदन  नम्रा  जाये  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  इस  बात  का  निर्णय  करते  समय  कि

 वहां  पर  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  उपयुक्त  अथवा  नहीं  विद्याथियों  की  संख्या  को

 अवश्य ह  ध्यान  में  रखा  जायेगा ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्यों कि  नागा  लैण्ड  तथा  नेफा  प्रशा  सन  वैदेशिक-कार्य  मन्त्रालय  के

 धीन  हैं  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  से  परामर्श  लिया  गया  है  कौर

 क्या  इस  विश्वविद्यालय  को  स्थापित  करने  में  इसका  भी  कुछ  सहयोग  सिल  रहा  है  ?

 श्री  मु०  कछ  चागला  मैं  माननीय  सदस्य का  प्रश्न  नहीं  समझ  सका  |

 mere  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वैदेशिक  कायें  मन्त्रालय  से  परामर्श  लिया  गया  है  य्रथवों

 इस  निणंय  को  लेने  में  उसका  भी  कुछ  सहयोग  है  |

 श्री  मु०  Bo  चागला  :  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  वैदेशिक  खगीय  मन्त्रालय  से  परामशं

 लेने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  पश्चात्‌  शायद  हमें  वैदे  शिक  कार्य

 मन्त्रालय से  लेना  पड़े  ।

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Who  demanded  the  formation  of  this  Com-

 mittee  which  has  been  jointly  set  up  by  the  Ministry  of  Education  and  University
 Grants  Commission  and  what  matters  areto  be  considered  by  this  Commit-
 tee  ?

 श्री  मत  क०  यह  समिति  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  करने  के

 प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  किसने  इसकी  स्थापना  की  मांग  की  ?

 श्री  मु०  क०  चागला  इन  राज्यों  के  लोगों  की  इसके  लिये  कुछ  मांग  समिति  के

 पद  ये  हैं  :  उच्च  शिक्षा  के  विकास
 का

 T Weqas  करना  तथा
 मनीपुर  राज्यों  तथा

 झा सा मके के  area  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  प्रश्न  की  जांच  करना
 ।
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 श्री  शिकवे  :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  यह  ज्ञात  है  कि  नये  विश्वविद्य  पस  नो लियों क  i  स्थापित  करने  की

 इन  मांगों  का  राजनीतिक  आधार  भी  है  प्रौढ़  यदि  त  क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही

 है  कि  ऐसी  मांगों  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ?  गोदना  की  भी  ऐसी  मांग  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  यहां  पर  नहीं  उठता  |

 श्री  Ho  क्क्०  चागला  :
 यदि  शिक्षा की  प्रगति  लिये  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  की

 कता  होंगी  तभी  हम  ऐसा  करेंगे  ।  हम  किसी  राजनीतिक  दबाव  के  सामने  नहीं  रुकेंगे  ।

 श्री  हेम  बर्रा  क्योंकि  जब  विश्वविद्यालयों  को  ऐसे  नाम  दिये  जाते  जैसे  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों

 के  लिये  ग्रास्ट्रेलियाई  विश्वविद्यालय

 तो  प्रेरणा  भ्र ौर  उच्चाकांक्षा के  मा  मलों  में  उनका  सेवा  भौमिक  रूप  नहीं  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  सामरिक  महत्व  के  इस  क्षेत्र  में  भ्र्थात ष  पूर्वी  सीमान्त  में  समेकन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या

 सरकार  किसी  कार्यवाही  को  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  स०  क्०  चागला  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत हूं
 कि  किसी  विश्वविद्यालय

 का  मुख्य  उद्देश्य  उसकी  सार्वभौमिकता  होती  है  श्र  विद्यार्थियों  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाने

 की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  हम  इसके  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  किसी  विश्वविद्यालय  के

 विद्यार्थी  केवल  उस  क्षेत्र  विशेष  के  ही  नहीं  हों  ग्रोवर  विद्यार्थी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जा  सकें  कौर

 विश्वविद्यालयों  का  अखिल  भारतीय  स्वरूप  हो  ।

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  this  proposed  University  be  set  up  by
 the  Central  Government  or  by  the  State  Government  ?

 श्री  मु०  च्च्  चागला  :  जेसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  को  ज्ञात  है  कि  शिक्षा  राज्य  सूची  का  एक

 विषय  है  ग्रोवर  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  राज्यों  द्वारा  की  जाती  है  ।  किसी  विश्वविद्यालय  के  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  हो  जाने  पर  ही  केन्द्रीय  मन्त्रालय  उसके  लिये  उत्तरदायी  होता  है  |

 श्री  कपूर  fag  :  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  है  कि  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित

 करने  के  लिये  पु्वेपेक्षित  दशा--सांस्कृतिक  तथा  शैक्षणिक  आधार--इस  क्षेत्र  में  मौजूद  है  ?

 श्री  मु०  क्‌०  चागला  :
 मुझे  विश्वास  है  कि  यह  समिति  इस  बात  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 शी  बीमारी  :  क्या  इन  क्षेत्रों  नेफा  तथा  नागालैण्ड  में--लो  एकता  न

 की  हाल  की  area a  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  ग्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुमा  है  ?

 श्री  मु०  क०  चागला  :  हमें  कोई  ग्र भ्या वे
 दन  प्राप्त  नहीं  |

 श्री  नि०  र०  भास्कर  :  क्या  माननीय  मन्त्री  यह  बता  सकेंगे  कि  क्या  अब  तक  इस  समिति  ने

 किन्हीं  स्थानों  गिरवा  स्थलों  का  दौरा  किया  है  ?

 श्री  मु०  क०  चागला  :  उन्होंने

 जोरहाट  तथा  अरन्य  कुछ  स्थानों  का  दौरा  है  |

 श्री  सान  पू  ०  पटेल  :  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  स्तर  पर  प्रादेशिक  भाषाओं  को  माध्यम

 बनाने
 के  मामले  में  जो  प्रगति  हो  रही  है  उसको  ध्यान

 में  रखते
 विद्याथियों  के  एक  विश्वविद्यालय  से

 दूसरे  विश्वविद्यालय  में  जाने  के
 मा  मले

 में  किस  प्रकार  से  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 श्री मु०  क०  यही  कारण  है  कि  मैं  भारत  में  एक  संयोजक  भाषा  को  रखने  पर  जोर  दे

 रहा  चा  हे  वह  हिन्दी  हो  अथवा  ७५ म्रंग्रेजी  |  ।  यदि  किसी  समय  श्राप  सभी  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  को

 अनिवार्य  कर  देंगे  तो  वहं  विद्यार्थियों  के  एक  विश्वविद्यालय  से  दूसरे  विश्वविद्यालय  में  जाने  का  ग्रा धार

 बन  जायेगा |

 अलिया  बेट  द्वीप  में  खुदाई

 नप

 att  सुबोध  हुसना  :

 |  स०  चे  सामन्त  :

 *QQR  ः
 ग

 qt  सुधांशु

 att  महेश्वर  नायक

 क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खम्भात  की  खाड़ी  में  अ्रलियाबेट  द्वीप  में  तन्दूर  खुदाईਂ  शुर ूहो  गई  है  ;

 क्या  यह  खुदाई  तेल  ate  प्राकृतिक गे  स  आयोग  द्वारा  की  जा  रही है  ;  दर

 क्या  पश्चिम  एशियाई  देशों  के  तकनीकी  जानकारों  से  कोई  सहयोग  प्राप्त  हुश्न  है  ?

 पेट्रोलियम  at  रसायन  मंत्री  हनुमान  :  नहीं  ।  प्रस्तावित  कुएं  की

 खुदाई  भूमि  पर  होगी  ।

 कौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 श्री  सुबोध  हंसना
 :  क्योंकि  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  में  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  था  कि  अ्लियाबेट

 द्वीप  समूह  में  तेल  के  पाये  जाने  की  सम्भावना  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि  सरकार  को  उस  क्षेत्र  में

 खुदाई  करने  का  निर्णय  क्यों  नहीं  किया  है  ?

 श्री  हुमा यन्  कबीर  :  मैंने
 जो

 कहा  उसको  कदाचित्‌  माननीय
 सदस्य  ने  नहीं  सुना  है  ।  मैंने  यह

 कहा  था  किं  भूमि  पर  एक  कुएं  की  खुदाई  की  जायेगी  |

 तट दूर  खुदाई

 ्

 श्री  नि०  मारकर  :

 श्री  प्र०  Lo  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 ११३२.  श्री  विश्वनाथ  राय  :

 श्री  आकार  लाल  बरवा  :

 श्री  राम  यादव

 श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  के  पास  पोट  कैनिंग  में  तट दूर  खुदाई  शुरू  करने  का  निश्चय

 किया है  ;  कौर

 १01-511016  drilling.
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 २२  श  ६४  मौखिक  उत्तर

 यदि  तो  क्रमबद्ध  क  यक्रम  क्या

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  हमायून  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 att  नि०  र०  भास्कर  :  म्रप्रैल  १९६३  में  तेल  मन्त्री  ने  हमको  बताया  था  कि  वे  उस  स्थान  से

 खदान  प्रारम्भ  करेंगे  जहां  कि  स्टेनवैक  के  तमंचा  रियों  ने  काम  छोड़ा  था  कौर  इसलिये  कया  मैं  जान

 सकता  हूं
 कि

 क्या  वहां
 पर  इस  मामले  में

 तक
 कोई  प्रगति  हुई  है

 ?

 श्री  हुमायूँ  cide  परियोजना  ढारा  एकत्रित  की  गई  सामग्री  का  पुन्न  ध्यान

 पर  तेल  तथा  प्राकृतिक ग  स  आयोग  को  यह  पता  चला  है  कि  पोट  केनिंग  में  तेल  मिलने  की  कुछ

 तायें  हैं  ate  इसलिये  पोर्ट  कैनिंग  के  उत्तर-पश्चिम  में  लगभग  छः  मील  की  दूरी  पर  एक  स्थान  पर

 एक  कुएं  की  खुदाई  करने  के  लिये  तैयारियों  की  व्यवस्था  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 श्री  नि०  ०  भास्कर  :
 कब  कुशमा  खोदने  का  उनका  विचार  है

 ?  निर्धारित  तिथि क्या  है
 ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  लक्ष्य  तिथि  तो  बताना  कठिन  है  ।  हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  मानसून

 प्रारम्भ  होने  से  पहिले  वहां  पर  एक  ढांचा  तैयार  कर  दिया  जायेगा  ।  मानसून  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में

 कुभा  खोदना  सम्भव  नहीं  होगा  |  इसलिये  मानसून  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  हु  एं  के  खोदे  जाने  की

 सम्भावना  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Has  any  foreign  assistance  been  obtained
 for  this  project  and  if  so,  to  what  extent  ?

 Shri  Humayun  Kabir  :  O.  N.  G.  C.  has  acquired  enough  of  experience
 in  drilling.  We  take  foreign  assistance,  if  it  is  required,  whether  any

 foreign  assistance  is  required  for  this  project  or  not  will  be  made  known  after

 completion  of  some  work  there.

 श्री  Go  दे  कटासुब्बया  :  क्या  इस  क्षेत्र  में  तसव्वुर  खुदाई  करने  के  अतिरिक्त  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गेस  आयोग  ने  मद्रास  राज्य  में  कोरामण्डल  तट  पर  खुदाई  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न

 किया है  ?

 थी  हनुमान  कबीर  :  यह  प्रश्न  Te  कैनिंग  के  बारे  में  है  र  मैंने  यह  बता  दिया  है  कि  वहां  पर

 तट  दूर  खुदाई  नहीं  होगी  किन्तु  तट  पर  ही  खुदाई  होगी  |

 Shri  Yashpal  Singh:  After  how  many  days  exploratory  work  in  a  par-
 ticular  area  it  is  declared  that  there  are  no  prospects  of  oil  being  found  in  that
 area  ?

 श्री  हमायत  कबीर  यह  बात  किसी  स्थान  की  भूतत्वीय  रचना  पर  निर्भर  करती  है  ।  कभी  कभी

 तो  बगैर  कोई  खुदाई  किये  भी  यह  कह  सकते  हैं  इस  स्थान  पर  तेल  नहीं  है  परन्तु  इस  प्रकार  से  ठोस

 बात  कहना  बहुत  कठिन
 है  कि  वहां  पर  तेल  है  अथवा  नहीं  ्र ौर यह यह  सब  कुछ  परिस्थितियों  पर  निसार

 करता है  |

 श्री  हेम  क्या  मैं  माननीय  मस्ती  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  कौर  दिला  सकता  हूं  कि  स्टैनवेक

 ने  सरकार  के  सहयोग  में  इस  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज  की  थी  कौर  तरन्त  में  यह  निष्कर्ष  निकाला  था  कि  उस
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 क्षेत्र  में  तेल  मिलने  की  तनिक  भी  सम्भावना  नहीं  है  प्रौढ़  यदि  तो  जे  सा  कि  माननीय  मन्त्री  ने  अभी

 कहा  स्टेनलेस  ने  किस  प्रकार  यह  सिफारिश  कर  दी  कि  अरब  वहां  पर  तेल  मिलने  की  सम्भावना है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  मेरे  माननीय  ने  मेरी  बात  आधी  सुनी  है  ।  मैंने  सदन  को  यह  बताया  था  कि

 स्टेन वेक  द्वारा  दी  गई  सामग्री  का  पुन्नध्ययन  करने  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  यह  निष्कर्ष

 निकाला  है  कि  वहां  पर  तेल  मिलने  की  सम्भावना  है  |

 श्री  हेम  मेरी  बात  गलत  समझी  गई  है  ।  श्री  मालवीय  के  तेल  मन्त्री  होने  की  श्रवंधि

 इस क्षेत्र  में  खोज  करने  के  पश्चात्‌  निश्चय  ही  स्टैनवैक  ने  ae  कहा  था  कि  इस  क्षेत्र  में  तेल  मिलने
 की

 कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  स्टेन वेक  ने  नये  मन्त्री  महोदय  को  किस  प्रकार  से  सामग्री  दे  दी  जिसके  ग्रा धार

 नवीन
 खोज

 करा  सके  हैं
 ?

 मैं  यह  बात  जानना  चाहता  हूं
 |

 श्री  हुमायन्‌  कबीर  :  जो  सामग्री  वहाँ  पर  थी  हमने  उस  सबका  अध्ययन  किया  था  ।  यदि  मेरे

 मित्र  यह  समझते  हैं  कि  जो  कुछ  स्टेनवेक  नेਂ  कहा  है  वहू  वेदवाक्य  है  तो  वह  अपनी  इस  धारणा

 को  बनाये  रख  सकते  है  ।  परन्तु  स्टैनवेक  द्वारा  दी  गई  जानकारी  का  विशेषज्ञों  ने  भिन्न

 निकाला  है  ।

 अखिल  भारतीय  सेवायों  के  अधिकारियों  का  आचरण

 *
 ११३४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करके  कि  :

 क्या  पिछले  एक  साल  में  afer  भारतीय  सेवाओं  के  अधिका  रियों  के  जनता  कौर  उसके

 प्रतिनिधियों  के  साथ  दुर्व्यवहार  के  कोई  मामले  सरकार  की  सुचना  में  कराये  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  ग्रीवा  रियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  तो  ग्राम

 क्या  इस  विषय  में  कोई  हिदायतें  जारी  की  गई  हैं  ?

 गुह-कायम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ले०  ना  ०  से  (7)  पुरी  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 थी  हरिश्चद्र  माथुर  :  वरिष्ठ  अधिका  रियों  द्वारा  किये  गये  दुर्व्यवहार  के  बहुत  से  मामलों  की

 सुचना  मिली  है  कौर  सैकड़ों  ऐसे  मामलों  की  सुचना  नहीं  मिलती  कौर  शिकायतें  नहीं  की  जातीं  ।  क्यो

 मैं  जान  सकता हूं
 कि  इस  मामले  में  मन्त्री  महोदय  की  निजी  जा  नकारी  क्या  है  कौर  प्रजा  तांत्रिक  भावना

 -

 नारों  तथा  नागरिकों  के  प्रति  उन  अधिकारियों  के  दृष्टिकोण  में  सुधारात्मक  परिवर्तन  लाने  के  लिये

 मन्त्रालय ने  अरब  तक  क्या  ठोस  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  ल०  ना०  हमने  इस  महीने
 में  सभी  राज्य  सरकारों

 को  इस  मामले  में
 लिख  दिया है  कौर

 कुछ  राज्य  जैसे  कि  पं  उड़ी  मध्य  प्रदेश  तथा  से  हमें  जानकारी  प्राप्त  हो

 गई है
 ।  अन्य

 राज्यों  से  जानकारी भी  तक
 प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 जहां  तक  सरकार  द्वारा
 की  गई  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  सभी  राज्य  सरकारों  को

 विशेष  परिपत्र  जारी  किया  गया  था  कि  +  सार्वजनिक  RIAD  mH EAE Ne  हि  विशेष  रूप
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 से  संसद-सदस्यों  तथा  विधान  सभा  के  सदस्यों  के  साध  मथता  का  व्यवहार  करें  तथा

 उनका  दर  करें  ।  जहां  तक  दूसर  मामले  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  को  यह

 जात हैं  कि  प्रशासनिक  सुधारों  के  लिये  हम  ने  एक  विशेष  विभाग  स्थापित  किया हैं  ।  वह  विभाग

 निश्चय  ही  इस  मामले  की  जांच  करेगा  ।

 माननीय  पात्रा  भ्र पने  काय  पर  बिलकुल  नये  |  we श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 इस  मामले  की  पिछली  बातें  नहीं  मालम  हैं  ।  औपचारिक  परामशंदात्री  समिति  में  इस

 मामले  पर  चर्चा  को  गई  थी  wit  मैंने  इस  विषय  पर  एक  पत्र  श्री  नन्दा  को  लिखा  था  |

 मेरे  विचार  में  उन्हें  उस  प्रसंग  में  उत्तर  देना  चाहिये  ।  परन्तु  वह  तो  यह  बता  रहे  हैं

 कि  वह  राज्य  सरकारों  को  लिख  रहे  हैं  ।  इस  प्रश्न  पर  भ्रमित  विचार  किये  जाने  की

 प्रा वश्य कता  | ह  ।  क्या  मैं  यह  समझ  a  कि  नागरिकों  के  प्रतिनिधियों  के  प्रति  इन  afer.

 के  व्यवहार  अर  दृष्टिकोण  में  सुधारात्मक  परिवहन  लाने  के  लिये  इन  पूरे  १७

 वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  तनिक  भी  कोई  कार्य  वाही  नहीं  को  है  केवल  अब  ही  वे  राज्य  सरकारों

 से  पूछताछ कर  रहे  हैं  ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ऐसीਂ  बात  नहीं है  कि  कुछ  भी

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  |  श्री  माथर  द्वारा  हमको  पत्र  लिखे  जाने  के  हमने

 विभिन्न  राज्यों  से  यह  पूछा  था  कि  वहां  पर  ऐसे  कितने  कितने  मामल  हुए  हैं  उनमें

 क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ।  हम  को  ५  अथवा  ६  राज्यों  से  यह  उत्तर  मिले  हैं  कि  जनता

 से  सम्बन्ध  रखने  वाले--केवल  संसद-सदस्यों  से  ही  नहीं
 भ्रमित  जनता  से  ai  सम्बन्ध

 रखने  वाले--१७  मामलों  में  कुछ  शिकायतें  की  गई  थीं  ।  उनमें  से  ५  मामलों  में

 कारियों  की  भर्त्सना  की  गई  WIT  ७  मामलों  की  जांच  कीਂ  जा  रही है  |  हमने  संबधित

 राज्य  सरकारों  को  पुनः  इंस  बात  पर  जोर  देते  हुए  लिखा  कि  प्रजातांत्रिक  ढांचे  में

 सरकारी  नौकरों  को  face  तथा  नम्य  होने  की  शझ्रावश्यकता  प् र  ।  भारतीय  प्रशासन  सेवा

 के  हम।रे  gar  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  में  भी  इस  प्रश्न  को  लेने  का  हमारा  विचार  हैं  ।  वहां  पर

 भी  यह  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ।

 शो  झ०  नाम  चतुर्वेदी :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  सीधे  ही  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं हु

 ae =  त

 श्र  यदि  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तो  उन  में  कया  कार्य वाह ों  की  गई है
 ?

 श्री  हाथी  :
 केन्द्रीय  सरकार  को  सीधे  ही  एसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं

 परन्तु  विभिन्न

 गम  हमें  एसी  शिकायतें  प्रा

 श्रोता  सावित्री  निगम  या  खल  भारतीय  सेवा  के  कमरा  रियों
 के  लिये  सरकार  ने

 कोई  अपहरण  संहिता  निर्धारित  कर  रखी  है  ्र  क्या  विनम्रता  भी  उस  के  विषयों  में  से  एक
 है  ?

 श्री  हाथी  :  ग्रा चरण  संहिता  बनी  SSSA  उस  में  यह  भी  है  कि  उन्हें  विनम्र  होना  चाहिये  ।

 परन्तु  प्रदान  यह  हैं कि
 इस  झ्राचरण  संहिता  के  रहते  हुए  भी  कुछ  भलें  हुई

 हैं  ।  स्वयं  प्रशिक्षण  की  ही

 प्रारम्भिक  प्रवक्ता  में  हम  उन्हें  इस  से  परिचित  करा  देना  चाहते  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिंह :
 क्या  मंसूर  विधान  सभा  में  भूतपूर्व  मंत्री  श्री  काड लाल  नागप्पा  द्वारा  हाल

 ही  में  दिये  गये  इस  arg  के  वक्तव्य  की  अरब  सरकार  का  ध्यान  गया  है  कि  (१)  ईमानदार  प्रशासकों

 की  अझ्रावद्यकता  नहीं है  फौजदारी  तथा  लगान (२)  राजनीतिज्ञ  लोग  स्वतंत्रतापूर्वक  दीवानी
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 सम्बन्धी  मामलों  में  हस्तक्षेप  करते  हैं  और  (३)  अधिकारियों  में

 sal

 सफलता  के  लिए  Ue एक

 योग्यता  है  ?  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 श्री  हाथी  :  मैंने  यह  समाचार  नहीं  देखे  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  क्या  वह  मेरा  प्रश्न  नहीं  समझे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  कहा  हैं  कि  उन्होंने  वह  वक्तव्य  नहीं  देखा  है  |

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्य  सरकारों

 ने  कुछ  कार्यवाही  की  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  संसद्‌  तथा  विधान  सभाश्रों  के  सदस्यों  के

 साथ  किये  गये  दुर्व्यवहार  के  इन  मामलों  के  क्या  ऐसे  भी  मामले  इस  मंत्रालय  अयव  राज्य

 सरकारों  के  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  जिन  में  उन  शभ्रधिकारियों  ने  va  ग्रामीण  लोगों

 प्रति  दुर्व्यवहार  किया  है  जोकि  उन  की  सहायता  लेने  ग्राम  पथ-प्रदर्शन  प्राप्त  करने  के  लिये  उन  के  पास

 जाते हैं  ?

 श्री  हाथी  :  जिसकी  मैंने  कहा  यह  केवल  संसद्‌  अथवा  विधान  संभागों  के  सदस्यों  के  प्रति

 ही  विनम्रता  प्रदर्शित  करने  का  रन  नहीं  है  ;  यह  प्रदान  तो  श्राम  लोगों  के  साथ  नम् प्रता पूर्ण  व्यवहार

 करने  का  है  जिसका  तथ  यह  है  कि  चाहे  कोई  grant  ग्रामीण  क्षेत्र  का  हो  अथवा  किसी  नगर  का

 ब  के  साथ  समान  विनम्थतापुण  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  |

 श्री  क्या  राज्यों  तथा  केन्द्र  में  नियुक्त  भारतीय  प्रशसन  सेवा  के  तमंचा  रियों  से  सरकार

 को  कोई  एसी  शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  कि  सत्तारूढ़  इलके  राजनीतिक  नेताओं  के  इशारों  पर  न  नाचने

 के  कारण  उन्हें  विभिन्न  प्रकार  से  धमकियां  दी  जातीਂ  हैं  अरवा  परेशान  किया  जाता  हैं  अथवा  दंड  भी

 दिया  जाता  है  जो  श्राम  अ्रतुशासनिक  प्रक्रिया  के  अनसार  नहीं  होता  अपितु  उनका  स्थानान्तरण

 करके  MTA  न्य  रूप  में  दिया  जाता  है  ?

 श्री  हाथी  :  नही ं|

 श्री  ६.” ह ०  प्र०  जन  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  उन्हें  दुर्व्यवहार  के  समाचार  नहीं  मिले  हैं  ।

 परन्तु  इस  प्रकार  के  अविनश्वर  व्यवहार  सम्बन्धी  तथ्य  तो  सूचित हैं
 ।  क्या  वह  केवल  उन

 समाचारों पर  ही  विश्वास  करना  चाहते  हैं  प्रिया  जो  उन  की  निजी  साधारण  ज्ञान है  तथा  जिसके  बारे  में  सारा

 संसार  जानता  है  उस  पर  भीਂ  विश्वास  करेंगे  ?

 श्री  हाथी :
 मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  हमें  समाचार  नहीं  मिले  हैं  ।  कुछ  राज्यों  से  हमें

 ऐसे  समाचार  मिले  हैं  ।  परन्तु  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  हमें  ये  ang  मिलें  अथवा  न  हम

 केवल  उन  सुनारों  पर  ही  विश्वास  नहीं  करेंगे  पर  हम  इस  मामले  को  स्वतंत्र  रूप  से  ले  रहे  हैं  ।

 ae  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ये  अधिकारी  लोगों  के  साथ  नम्प्रतापूर्ण  व्यवहार  करें  हम  उन्हें  प्रारम्भिक

 अ्रवस्था  में  ही  प्रशिक्षण देने  के  काय
 को

 करने  का  प्रयत्न  कर  रह

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :
 अखिल  भारतीय  सेवा  के  कर्मचारियों  को  उनके  दुर्व्यवहार  के  लिये

 que  दिया  गया  हैं  क्या  वहू  उस  दुर्व्यवहार  का  निरोधक  सिद्ध  होने  के  लिए  पर्याप्त  क्या

 तब से  उस  क्षेत्र  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कम  हो  गई  है
 ?
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 मोंटी  उत्तर ह) श्रअ्लਂ
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 श्री  हाथी :  यहं  इस
 बात

 पर
 निसार

 करता  है  कि  मामला  कैसा  क. है झ्रार  कितना  गम्भीर

 है  ।

 श्री  रामनाथ  चेट्टियार  :  क्या  इस  समाचार  में  कोई  सत्यता  हैं कि  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  पूल  के

 अधिकारियों  का  भारतीय  Tare  सेवा  में  विलय  कर  दिया  जायेगा  ?

 श्री  हाथो
 :

 इस  विषय  पर  एक  प्रदान  है  ।

 थ्रो  मानसिक  ०  पटेल  :  क्या  ग्रसित-भारतीय  अनुशासन  नियमों  के  न  होने
 के

 दुव्यंवह्दार  के  छोटे  से  छोटे  मामले  को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजना  होता  है  ?

 श्री  हाथी  :  नहीं  ।

 थ्रो  हेम  बदलना  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  लोगों  के  कुछ  क्योंकि  वे  लोगों  के

 प्रतिनिधि  अधिकारियों  के  रोजमर्रा  के  कार्य  में  भी  अरपना  जोर  चलाते  हैं  कौर  हस्तक्षेप  करते

 हैं  ;  यदि  तो  क्या  लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  लिये  भी  सरकार  का  कोई  अझ्राचरण  संहिता  बनाने

 का  विचार  है  जिस  से  कि  वे  इन  भ्र धि कारियों  के  कार्य  में  हस्तक्षेप  न  करें  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 पथ
 उन

 के  जोर
 को  कम

 करने  के  लिये
 |

 थ्रो  हेम  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 श्री  हाथी  :  क्या  मैं  इस  का  भी
 उत्तर  दू  ?

 श्रध्पक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  राजनीतिक  नेता  अरपना  अ्रनुचित  जोर

 डालते हैं
 ?

 श्री  हाथी
 :  जैसाकि  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  केवल  संसद्-सदस्यों  श्रथवा  विधान  सभाश्रों  के

 सदस्यों  अथवा  राजनी  तिक  नेताओं  के  प्रति  ही  विनम्प्रतापूण  व्यवहार  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  वास्तव

 में  तो  हमारा  झाम  जनता  से  सम्बन्ध  कौर  जो  कोई  भी  इन  अ्रसेनिक  प्राधिकारियों  के  पास  जाये

 उसके  प्रति  वहां  विनीता  तथा  बरादर  प्रदर्शित  किया  जाना  चाहिये  जोकि  किसी  स्वतंत्र  देश  के  एक

 नागरिक  के  लिये  अपेक्षित  है  ।  यहं  कि  कया  संसद-सदस्य  भ्रमणा  अन्य  राजनीतिक  नेता  सरकारी

 कर्मचारियों  पर  जोर  डालते  हैं  या  नहीं  सनौर  यदि  जोर  डालते  हैं  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 कीः  जानी  चाहिये  ,  सरकार  के  विचाराधीन  हो  ।

 जो  हरिश्चन्द्र  मायर
 :

 इस  प्रदान  पर  सरकार  कब  से  विचार  कर  रही  सरकार के  ध्यान  में

 यह  बात  कब  अराई  थी  प्रेरित  से  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है  ?

 थ्रो  यह  अशन  कि  ग्र तै निक  अक्षता  सरकारी  कर्मचारी  विनम्र  हैं  अथवा  नहीं  शादी

 पर  प्रारम्भ  से  ही  सरकार  ग़ौर  करती  रही  है  प्रौढ़  समय  समय  पर  हम  राज्य  सरकारों  कों

 लिखते  रहे  हैं  तथा  ग्रावश्यक  कार्यवाही  करते  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  |

 श्री  कपूर  सिंह  :
 ५ न्रामनु, स  राजनीतिक  नेताओं  के  श्रधघिकारियों  पर  जोर  को  कम  करने  के

 सम्बन्ध  में  किये  गये  आपके  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री
 हरिश्चन्द्र  माथुर  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  यह  आश्वासन  दिलाता  हूं  कि  इस  विषय

 पर  बहुत  शीघ्र  ही  एक  प्रश्न  भाने  वाला  है  ।
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 Infiltration  of  Pakistanis  in  Rajasthan

 Shri  P.  L.  Barupal  :

 *1136,  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Shri  Tan  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  number  of  Pakistani  nationals  have

 illegally  entered  Rajasthan  without  passports;  and

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  Pakistani  national  has  been  elected  to  the

 Ajmer  (Rajasthan)  Municipality  and  if  so,  how  this  has  happened  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri

 Hathi):  (a)  During  the  years  from  1961  to  1963,  789  such  Pakistani  infiltrants

 were  detected.

 (b)  One  Shri  Gulam  Hussain  Qureshi  of  Ajmer,  who  came  to  India  from

 Pakistan  in  1948  on  a  temporary  permit,  has  been  elected  to  the  Ajmer  Munici-

 An  election pality  on  the  basis  of  his  name  appearing  in  the  Electoral  Roll.

 petition  has  been  preferred  against  his  election  on  the  ground  that  he  is  not  a

 citizen  of  India.  The  matter  is  sub  judice  in  the  court  of  District  Judge,

 Ajmer.

 Shri  P.  L.  Barupal  :  Was  the  name  of  that  Pakistani  national  entered  in

 the  electoral  roll  after  his  coming  from  Pakistan  or  it  already  existed  in  the  elec-

 toral  roll?

 Shri  Hathi:  That  man  was  born  at  Ajmer  itself  and  he  was  previously
 working  in  Railway  Loco  Workshop,  Ajmer.  He  went  to  Pakistan  in  1948
 and  returned  to  India  after  three-four  months  on  a  temporary  permit  and  his

 name  still  stands  on  the  electoral  roll.

 Shri  हनी  L.  Barupal:  Are  government  aware  of  the  fact  that  so  many  other

 Pakistani  nationals  have  also  infiltrated  into  Rajasthan  and  1  50,  what  concrete

 steps  have  been  taken  to  drag  them  out  ?

 Shri  Hathi:  As  already  stated,  about  800  such  persons  have  infiltrated
 and  steps  are  being  taken  in  that  matter.  The  Chief  Minister  of  Rajasthan
 has  visited  the  border  areas  just  three  days  before.  Some  Pakistani  infiltrants

 have  been  detected  there  and  sent  back  to  Pakistan.

 Shri  Tulshi  Das  Jadhav  :  Why  were  they  not  dragged  out  immediately
 after  their  infiltration  and  why  were  they  allowed  to  stay  here  so  long?

 Shri  Hathi  :  On  the  border  areas  there  are  no  compact  villages  and

 people  live in  scattered  huts  there  and  as  such  there  is  no  difficulty  in  going
 from  one  village  to  another.  Whenever  the  police  exercises  a  check  such
 infiltrants  are  detected  and  then  dragged  out.

 श्री  To  ना०  चतुर्वेदी  क्या  सरकार  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  सकती  है  कि

 राजस्थान  जहां  कि  हजारों  लाखों  की  संख्या  में  पाकिस्तानी .  अवैध  रूप  से  प्रवेश  कर

 पाये हैं  प्रौढ़  हमारी  पर  भी  लग  गये  वैसी  ह  feafa  को  न  पनपने .  देने
 के  लिये  जैसी  कि  इस  समय  हमारी  पूर्वी  सीमा  पर  चल  रही  वह  पर्याप्त  रूप  से  ही

 सावधान  तथा  सड़क  है
 ?

 ¥2I55  4288



 2  विशाल  १८८६  (  )  मौखिक  उत्तर

 ore
 में att  हाथी  राजस्थान  सरकार  इस  मामल  में  पूर्ण  भ्र भि रुचि  से  कोय  कर  रही  है  ।

 जैसा  कि  मैं  बता  चका  तीन  दिन  पहले  ही  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का

 दौरा  किया  है  ate  कारवाही  कौर  कड़ी  कर  दी  है  जिससे  कि  अवैध  प्रवेश  इतना  सरल  न  रहे

 जेसा  कि  आजकल  है  |

 थ्री  भागवत झा  आजाद  :  प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध  जिसे  कि  राजस्थान

 के  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  द्वारा  प्रमाणित  किया  गया  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे

 प्रधिकरण  बनाने  का  है  जिसे  कि  पूर्वी  प्रदेश  में  है  जिससे  कि  यह  समस्या  प्रभावी  रूप  से

 प्रौढ़  शी  घ्नतापुवंक  हल  हो  सके

 श्री  हाथी  :  इस  सम्बन्ध  में  प्रक्रियायें  परन्तु  इनमें  से  अधिकांश  मामलों  में  लोगों

 ने  स्वयं  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  वे  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  है  wie  बिना  रस्सी

 कागजात  शादी  के  वे  समा  पार  करके  my  हैं  ।  उनमें  से  २५४  को  देश  से  बाहर  निकाल  दिया

 गया है  ।

 Shri  Tan  Singh  :  The  cases  of  these  800  infiltrants  are  pending  since  long
 Is  this  delay  being  caused  because  of  the  fact  that  there  are  no  sufficient  Govt

 agencies  to  solve  this  problem ?

 Shri  Hathi  am  not  aware  of  this

 श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  क्या  माननीय  मंत्री  उत्तरदायित्व  की  भावना  से  यह  कह

 सकते  हैं  कि  पाकिस्तान  के  साथ  मिली  हुई  राजस्थान  की  सीमा  बिलकुल  खुली  हुई  है

 शौर  यह  कि  केवल  ७००  हीं  नहीं  अपितु  सहस्त्रों  लोग  राजस्थान  में  बिना  पता  लगे

 घस  ma  वे  वहीं  पर  बस  जाते  हैं  ।  उन्हें  रोकने  की  कोई  भी  एजेन्सी  नहीं है  ।

 af  लॉग  राजस्थान  के  ५०  या  ७०  मील  श्रमदान  भी  चले  mat  तो  भी  श्राप  इसे  जान

 नहीं  सकते  ।

 श्री  हाथी  :  जहां  तक  मैं  जानता  यह  हालत  पहल  थी  परन्तु  हाल  ह  के

 ४  या  पांच  महीनों  में  राजस्थान  की  सीमा  पर  निगरानी  कड़ी  कर  दी  गई  है  ।  लगातर

 गश्त  लगाई  जाती  हैं  ।  सीमा  चौकियां  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  कौर  राजस्थान  सरकार

 सक्रिय  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथर  उन्हें  कुछ  कौर  भ्रच्छी  तरह  से  जानना  चाहिये  था  ।

 श्री  सिंहासन  सिह  प्रश्न  के  भाग  (a)  कें  सम्बन्ध  में  मैं  यह  पूछना  चाहता

 कि  जब  वह  पाकिस्तानी  राष्ट्र  qev¥c  में  अस्थायी  परमिट  पर  ्य  था  तो  यहां  पर

 qeR¥  तक  कसे  बना  रहा  श्र  चनाव  में  चन  लिया  क्या  सरकार  को  इस  प्र स्थायी

 परमिट  का  बात  पता  नहीं  थी  जिसकी  वजह  से  वह  यहां  पर  ठहरा  रहा  ae  चुन  लिया

 गया ?

 श्री  हाथी
 :

 जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  वह  यहां  पर  अजमेर  में  था  कौर  वहाँ  १९४८

 तक  रहा  था  ।  जब  वहं  पाकिस्तान  गया  उस  समय  परमिट  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  था

 परन्तु  जिस  समय  वह  लौटा  उस  समय  तक  अस्थायी  परमिट  पद्धति  लागू  कर  दी  गई
 ।  वह  यहां  पर  gar  अर  भी  तक  यहीं  पर  है  ।

 CAGE
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 विरुद थ्रो  yo  fo  इस  व्यक्ति  के  कि  चुनाव  याचिका  कब  से  लम्बित  है  तथा

 इस  समय  वह  किस  प्रक्रम  पर

 श्री  हाथी :  मेरा  विचार  है  कि  चुनाव  याचिका  १९६६३  में  किसी  समय  दायर  की

 गई  इसकी  निश्चित  तिथि  मैं  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  श्र०  प्र०  जेन  :  यह  किस  प्रक्रम  लम्बित  है
 ?

 Are  Government  aware  of  the  fact  that  Pakis- Shri  Kashi  Ram  Gupta:
 tani  Muslims  living  in  border  areas  of  Pakistan  adjoining  Rajasthan  many  a

 time  participate  in  the  marriage  ceremonies  of  Muslims  living  on  Rajasthan
 border  and  stay  here  for  a  few  days  and  some  of  them  even  return  unnoticed

 after  the  ceremonies  are  over?

 Shri  Hathi  :  There  have  been  some  cases  like  this.

 श्री  हेम  बुरा  :  क्या  सरकार  को  यह  बात  ज्ञात  है  कि  राजस्थान  की  सीमा  पर

 ऐसे  गांव  विशेषरूप  से  बड़ी  के  नाम  से  कहा  जाने  वाला  एक  ऐसा  गांव  जो

 कि  भारत  ate  पाकिस्तान  दोनों  ही  के  राज्य  क्षेत्र  में  हैं  ate  यह  बताया  जाता  है  कि

 इस  गांव  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिये  भारत  शौर  पाकिस्तान  केवल  एक  भावना  की
 वस्तु

 हैं  att  यह  गांव  पाकिस्तानियों  के  राजस्थान  में  शायाने  के  लिये  एक  दालान  का  सा  काय

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  प्रश्न  पूछा  भी  जायेगा  या  नहीं  ?  इतनी  लम्बी  प्रस्तावना  देने

 की  अ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  जो  श्रतुपूरक  प्रश्न  पूछा  जाये  वह  सीधा  होना  चाहिये  ।  यदि

 मान तोय  सदस्य  इस  प्रकार  से  प्रश्न  पूछने  लगेंगे  तो  सारे  प्रश्न-काल  में  केवल  एक  ही

 प्रश्न  पुरा  होगा  ।

 श्री  हेम  मैं  प्रश्न  पुछना  हूं  ।  इस  प्रसंग  में  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  fa

 क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  राजस्थान  की  सशस्त्र  पुलिस  ने  इस  गांव  के  रास्ते  होकर

 भारत  में  पाकिस्तानियों  के  ata  प्रदेश  को  रोकने  में  अपनी  श्रसमथंता  व्यवत  की  है  दौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  वहां  पर  सीमांकन  करने  ake  बाढ़  लगाने  का  विचार  है

 जिससे  कि  यह  अवैध  प्रवेश  न

 थ्रो  यह  समाचार  शायद  दो  या  तीन  दिन  पहिले  ही  समाचारपत्न ों  में  प्रकाशित

 gar  था  जबर  कि  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  उस  क्षेत्र  का  दौरा  कर  रहे  थे  ।  इस  कठिनाई

 से  ते  wart  हैं  तथा  इस  मामले  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  The  Hon.  Minister  has  just  stated  that  only

 789  Pakistanis  infiltrated,  while  as  per  Chief  Minister’s  yesterday’s  statement
 the  number  of  such  infiltrants  is  about  2,000  .  May  I  know  whether  1211  more

 Pakistanis  infiltrated  during  these  four  months  and  how  old  are  these  Govern-

 ment  figures ?

 श्री  हाथी  :  जिनका  पता  लगा  था  तथा  जो  गिरफ्तार  किये  गये  थे  उनकी  संख्या

 wsk F | है

 न्याय
 अध्यक्ष  महोदय :  ऐसा  कब  gal  ag  कहते  हैं  कि  ये  पुराने  अकड़  हैं  ।

 उनके  अनुसार  तो  ऐसे  लोगों  की  संख्या  इससे  अधिक  है  ।
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 दे श्रप्रल॑  २२,  Vege
 नातयएल्‍ए  एना  ा

 मौखिक
 उत्तर

 थ्रो  जैसा  कि
 मैंने  बताया

 ये  गांव  एक  दूसरे  के  इतने  निकट  हैं--जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  श्री  हेम  बस्ता  ने  भी  कहा  है  कि  एक  गांव  ऐसा  है  जिसका  कुछ  भाग

 पाकिस्तान  में  है  at  कुछ  भाग  हिन्दुस्तान  में  है--कि  लोग  यहां  ara  हैं  ate  चले  जाते

 ९?  ।  परन्तु  यह  संख्या  उन  लोंगों  को  है  जो  वास्तव  में  पकड़े  गये  थे  तथा  गिरफ्तार

 किये गये  थे  ।

 Shri  Sheo  Narain  :  Let  the  Home  Minister  state  clearly  his  policy
 regarding  the  illegal  entry  of  Pakistanis  and  the  action  taken  by  police
 in  this  regard.

 Shri  Hathi:  The  policy  is  to  deport  those  Pakistanis  who  come  here
 without  regular  documents.

 ad
 चा
 rer cy |  |  | |  fa  का  प्रतिवेदन दारो रिक  शिक्षा  सम्बन्धी  कुंदरू

 +

 ११३७,
 Sot  घुलेदवर  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  :

 क्यो  दिक्षा  मंत्रो  १२  VER  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ५६  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  शारीरिक  शिक्षा  सम्बन्धी  कुटरू  afafa  के  प्रतिवेदन  की  इस

 बीच  जांच कर  ली  wk

 यदि  तो  va  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 दिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  की

 गर्मी  सरकार  द्वारा  जांच  हो  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भरा  घुलेदवर  मोना  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  यह  प्रतिवेदन  १२

 q&&  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गय  था  तों  ऐसी  कौन  सी  कठिनाइयां  है  कि  सरकार  अभी

 तक  इस  पर  बिचार  भी  नहीं  कर

 थ्रो  भक्त  दर्शन  :
 मुख्य  कठिनाई  यह  थी  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  इसके  बारे  में  अपनी

 भ्रान्ति  राय  नहीं  बता  सका  ।  शिक्षा  मंत्री  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्री  के  बीच  दी  २४  मार्च

 को  ही  एक  बठक  हुई  है  और  aa  एक  समझौता  हों  गया  है  तथा  ब्योरा  तैयार  किया

 जा  रहा  है  ।

 श्री  घुले  मोना  :  इस  योजना  पर  जो  व्यय  होगा  वह  केन्द्रीय  सरकार  करेगी

 राज्य  सरकार ?

 श्र  भक्त  ददन  सारा  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  ही  करेगी  ।

 Shri  Sidheshwar  Prasad  ;:  May  I  know  which  of  the  recommendations
 of  this  Committee  have  be  sn  accepted  by  the  Government ?
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 Shri  Bhakt  Darshan  :  The  main  recommendation  of  the  Kunzru  Com-

 mittee  was  to  work  out  an  integrated  scheme  embibing  all  the  good  points
 of  the  three  scheme  which  are  already  in  existence,  physical  exercises.

 National  Discipline  Scheme  and  A.C.C.  That  scheme  has  been  prepared  and

 is  being  finalised.  It  will  be  implemented  soon  after  a  decision  is  taken.

 श्री  भागवत  AT  आजाद  कुंजरू  समिति  के  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करते  समय

 न्  त्र
 क्या  मैं  जान  सकता  &  क्या  सरकार  ने  साथ  ल्  साथ  अखिल  भारतीय  wears  संघ

 जैसी  संस्थापकों  स्कूलों  की  राय  मांगी  है  कि  इम  योजना  को  कहां  तक  क्रियान्वित

 किया  जा  सकता  =

 श्री  भक्त  दर्शन :  जहां  तक  मैं  समझता  अन्तिम  निर्णय  करने  से  पहले  कुंजी

 समिति  ने  ऐसे  सभी  संगठनों  से  नहीं  किया  था  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  Has  Govt.  any  objection  to  laying  on  the  Table  of

 the  House  a  copy  each  of  the  report  of  the  Kunzru  Committee  and  its  inte-

 grated  scheme  so  that  the  hon.  Members  may  know  about  them?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  The  report  of  the  Kunzru  Committee  has  already
 een  placed  in  the  Parliament  Library.

 Shri  Yashpal  Singh  :  And  the  copy  of  the  Government’s  integrated
 scheme  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  That  is  being  prepared.

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  किन  बातों  पर  समझौता  gat

 है  कौर  क्या  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  मिलकर  इस  समन्वित  योजना  को

 चलायेंगे  या
 शिक्षा

 मंत्रालय  चलायेगा
 ?

 श्री  भक्त  ददन  जब  afd  रूप  से  इसका  निर्णय  हो  जायेगा  तो  शिक्षा  मंत्रालय

 ही  इसे  चलायेगा  |

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  किन  बातों  पर  समझोता  ह्दय  है  ?

 श्री  भक्त  ददन  इस  बात  पर  कि  तीनों  योजनायें  की  सर्वोत्तम  बातें  एक  में

 समेकित  कर  दो  जायें  |

 Shri  Sheo  Narain  :  I  want  to  know  whether  physical  education  includes
 nla drill  only  or  training  in  the  handling  of  gun  and  lathi  ALSO

 Shri  Bhakt  Darshan  :  When  A.C.C.  scheme  is  merged  into  it,  gunfire
 and  military  training  would  also  come  under  it.

 श्रसिस्टेंटों  के  लिये  सेलेक्शन  we

 *
 ११४१,  Zio  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  के क्या  गुह-कार्य  मंत्री  २७  १९६३

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  ग्रसिस्टेंटों  के  लिये  षड्  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  इस  बीच

 विचार  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि
 उसका

 क्या  परिणाम  निकला ?
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 मौखिक  उत्तर ३
 १८८६  )

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ल७  ना०  a  मामला

 ody  विचाराधीन  है  |

 डा०  लक्ष्मोेमत्ल  सिंघवी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितन  देर  यह  विचाराधीन

 श रहा  इसमें  इतना  समय  क्यों  कब  तक  बिचार  हों  जाने  की  संभावना

 है  ।

 न  ल०  ना०  सिर  :  हे  मामला  दो  या  तीन  प्रक्रम  में  उठा  था  और  कु

 |  दे Im4H  रग ]  rie  x  ।  असिस्टेंट ों  के  बारे  में ग्राहकों  के  बारे  में  कुछ  निर्णय  कुछ  समय  कौर  लग

 जायेगा  ।

 anT  Us  fact
 क । डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  va  सच  है  fe  afer  has  eee  टो  के  जो  दस

 दस  वर्षों  से  काम  कर  रहे  इस  समय  कोई  प्र  साहन  नहीं  है  र  यदि  ता  बया

 aa  काम  कर  रहे  वरिष्ठ  ग्रसिस्टेंटों  के  veto  देने  की  कोई  नया  लाग  करने  वा

 प्रस्ताव  है
 ?

 atl वा थ्रो  ल०  ato  मिश्र  यह  सच  है  कि  उसकी  पदोन्नति  को  सभ  बहुत  कम  हूं  |

 उनका  मामला  विचाराधीन  है  ।

 को  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  मैं  जान  सकता हुं  कि  यह  वेतन  अ्रायाग  कीं

 सिफारिश  थी  ?
 क्या एक  sex  सिफारिश  निम्न  श्रेणी  के  कलक  के  लिए  एक  विशेष  ग्रेड

 लागू  करने  के  बारे  में  थी  ate  यदि  तो  वेतन  आयोग  की  इन  सिफारिशों  को  कार्यरूप

 में  क्यों  नहीं  लाया  गया  है  तथा  क्या  सम्बन्धित  एसोसियेशन  के  साथ  कोई  बातचीत  हुई

 है  ae  यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला  2?

 श्री  ल०  ना०  बातचीत  हुई  है  ae  वित्त  मंत्रालय  से  भी  इस  बारे  में

 व्यवहार  हो  रहा  है  ।  जहां  तक  वेतन  योग  की  विशिष्ट  सिफारिश  को  सम्बन्ध

 उसके  लिये  मुझे  पूर्वसूचना  चाहिये  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  ;  विचार  पूरा  न  होने  तक  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित
 arr नन ने

 a
 पर  प्रभाव  पड़ने  की करने  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  की  है  कि  जिन

 संभावना  है  उन  प्रतिकूल  प्रभाव  न

 भी  ल०  ना०  मिश्र
 :  किसी  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।

 यह  तो  केवल  पदोन्नति  की  बात  है  ।

 G
 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  The  hon.  Minister  has  just  stated  that  the

 rovt,  had  taken  a  few  decisions.  May  know  what  are  those  decisions  and
 which  are  the  points  under  consideration  ?

 Shri  L.  N.  Mishra:  As  just  stated,  a  combined  grade  for  stenographers
 has  been  introduced  which  has  given  them  much  benefit.  As  for  the  assistants,
 the  matter  is  under  consi  deration.
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 दिल्ली  a  मिडिल  स्कूल  परीक्षा यें

 (  यद या पाल fag  :

 *2 22.
 श्री  राम  सेवक  यादव

 :

 को  रा०  पी  qa  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  उपल्ली  में  मिडिल  स्कूल  परीक्षा यें  शिक्षा  निदेशालय

 के  एक  as  द्वारा  कराई  जा  रही  है  ;

 ry
 tae
 ्  शय  ं  को  ave  की  परीक्षा  की क्या  यह  सच  है  कि  अध्यापकों  तथा  faa

 तैयारी  के  लिए  केवल  दो  महीने  की  सुचना  गई  थी

 क्या  यह  सच  है  कि  अध्यापक  इतनी  थोड़ी  अवधि  में  निर्धारित  पाठ्यक्रम
 x

 नहीं  पढ़ा  पाये
 थे

 कौर

 क्या  पाठ्यक्रम  को  शीघ्रता  से  पढ़ाये  जाने  के  कारण  बहुत  से  विद्यार्थियों

 के  wading  होने  की  art

 शिक्षा  मंत्रो  मु०  क०  तौर  जी  नहीं  ।  इस  वर्ष

 केवल  ३  विषयों  में  एक  aed  समिति  द्वारा  सामान्य  वार्षिक  परीक्षा  ली  जा  रही  है  ।

 परीक्षा  के  इस  प्रकार  लिये  जाने  की  सुचना  दिसम्बर
 q&s3

 में  दी  गई  थी  ।  ऐसा  कोई

 नोटिस  अपेक्षित  नहीं  था  ate  न  dy  fear  गया  था  ।

 जी  नहीं  ।  इन  परिवारों  के  लिये  कोई  नया  पाठ्यक्रम  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  |

 जो  नहीं  ।  पाठ्यक्रम  पूरे  शैक्षणिक  सत्र  में  पढ़ाया  गया  था  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Is  the  Govt.  aware  of  the  fact  that  the  students

 would  not  have  had  so  much  of  difficulty  had  the  intimation  been  given  in
 the

 beginning  of  the  session ?

 Shri  M,  (८.  Chagla  :  The  students  had  no  difficulty.  The  courses  and

 the  examination  were  the  same  as  earlier.

 Shri  Yashpal  Singh  :  The  teachers  could  not  complete  the  courses

 because  on  short  notice  the  examination  is  to  be  held  by  a  Board.

 Mr.  Speaker  :  The  Minister  says  that  there  has  been  no  change  in  the

 courses.

 Shri  Yashpal  Singh  :  The  examination  body  has  changed.  The  examina-

 tion  was  not  conducted  by  the  Board  previously.  In  the  light  of  the  decision

 taken  by  the  Government  only  a  month  ago,  the  mode  of  examination  and

 examiners  and  paper  setters  have  changed.

 Mr.  Speaker  :  The  examiners  might  have  changed  but  when  the  courses
 were  the  same  for  the  examinees,  they  had  only  to  prepare  themselves  whether
 there  was  to  be  a  Board  or  any  other  body.

 Shri  Yashpal  Singh  :  The  paper  setters  have  changed.  The  examiners
 who  have  been  there  for  twenty  years  have  changed.
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 उ  स्तर
 अल

 २२,  q&a
 मौखिक

 उ

 Shri  Sheo  Narain  :  Is  it  a  fact  that  as  a  result  of  middle  course  Govern-
 ment  would  issue  separate  certificates  to  those  who  get  through  the  middle

 examination  ?

 Shri  M.  (८.  Chagla:  This  question  does  not  arise.  There  has  been  only
 one  change  the  examinations  would  now  be  conducted  by  the  Board  and  not

 by  the  schools.  There  is  no  other  change.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  What  was  the  flow  in  the  old  system  on  account

 of  w'aich  thase  examinations  have  been  entrusted  to  a  Board  ?

 Shri  M.C.  Chagia:  This  change  has  been  brought  about  so  as  to  attain

 ¢3-ordination  and  higher  standards.

 Teachers’  say  on  Education  Policy

 Will  the  Minister  of  Education  be 1144.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :

 pleased  to  state

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  in  the  seminar  of  National  Institute  of  Audio-

 Visual  Education  held  in  New  Delhi  on  the  1oth  April,  1964  he  declared  that

 the  teachers  would  be  given  full  opportunity  to  participate  in  the  formulation
 of  Government  education  policy;

 (b)  if  so,  in  which  form  ;  and

 (c)  the  particulars  of  the  decision,  if  any,  taken  by  Government  in  this

 behalf  ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  C.  Chagla):  (a)  Yes,  Sir.  The
 intention  is  to  ascertain  and  duly  consider  the  views  of  teachers  regarding  educa-
 tional  policies  and  programmes.

 (b)  &  (c)  The  matter  is  under  consideration.

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  I  want  to  know  as  to  what  led  the  hon.  Edu-
 cation  Minister  to  say  that  teachers  should  participate  in  the  formulation  of
 conducation  policy.

 alo  कण  चागला  :  मैंने  यह  aaa  फिया  कि  शिक्षा  सम्बन्धी  नीति  निर्धारण  करने  में  यह

 पर मावर पक  है  कि  अध्यापक  होती  बनाने  कौर  उस  को  कार्यान्वित  करने  में  भाग  लें  ।  अध्यापकों  को

 इस  से  अलग  रखना  गलत  है  ।  qa  तक  हमने  उन  से  उतनी  अधिक  मंत्रणा  नहीं

 जितनी  लेनी  चाहिये  थी  ।

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Has  Governments’  attention  been  drawn  to
 the  fact  that  the  representation  available  to  teachers  in  legislative  Assemblies
 is  being  withdrawn  and  if  so  will  it  not  deprive  the  teachers  from  participating
 in  the  formulation  of  education  policy?  Ifso  ,  what  action  is  being  taken  by
 the  Govt.  in  this  direction?

 है  उठ  क०  श्रब्पापकों  के  मत  संग्रह  करने  का  एकमात्र  मागं  विधान  परिषदों

 में  निर्वाचनों  श्रद्वा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  द्वारा  ही  नहीं  है  ।  यह  पता  लगाने  के  विविध  उपाय  हैं  कि

 अध्यापक  कया  चाहते  हैं  भ्रमणा  शिक्षा  के  बारे  में  उनके  कया  विचार  हैं  श्रथवा  उन  के  परियोजना

 संबंधी  विचार  क्या  हैं  ?

 डा०  लक्ष मो मल्ल  रिस  विशिष्ट  तरीके  से  भ्र ौर  किस  संस्थात्मक  उपायों  से  शिक्षा

 संबंधो  नीतियां  निर्धारित  करने  में  भ  ग्या  ed  वाननण ऋ  mesreerrt  se?  ava  rs  >>  rr ६  सत  नाय  AGHTNAL  Hl  प्लग  ग्य
 + a

 SCREX  4295



 Oral  Answ  April  22,  1964

 से  संगठन को  पि ०  कण  जैसकि  मा ०  सदस्य  जानते  भारत  में  अध्यापकों  के  बहु

 विश्वविद्यालय  कालेज  git  सकल  हैं  कौर  हमें  उन  के  विचार  तथा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  जाते

 ८ र ह  इस  में  काई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 Shri  Yogendra  Jha  :
 At

 present  the  policy
 is  decided  by  the  Govt.  and

 influence  of  political  authority  is  increasing  in  every  walks  of  life.  In  these

 circumstances,  formulation  of  the  teachers  can
 effectively  participate

 in  the

 educational  policy  only  when  they  are  allowed  to  take  active  part  in  politics.
 Do  Govt.  propose  to  allow  them  to  take  part  in  politics?

 Mr.  Speaker  Iam  not  rrepared  to  allow  it

 शी  भागवत  झा  अध्यापकों  के  योगदान  का  उल्लेख  करते  FT,  मत  मंत्री  ने  उच्चतर

 माध्यमिक  स्तर  की  भी  बात  की  ।  कया  यह  समझा  जाये  कि  अध्यापकों  का  केवल  उसी  स्तर  का

 प्राधिकार  होंगा  अ्रयवा  क्या  यह  अधिक  प्राथमिक  एवं  बुनियादी  स्तरों  पर  भी

 श्री  स०  Fo  चागला  जी  नहीं  ।  मैंने  वहीं  बात  कहीं  थी  जो  मैंने  माध्यमिक

 अध्यापकों  के  सम्मेलन  में  कही  थी  wie  मेरे
 विचार

 may  निकाय  तक  सीमित  >
 a  कोई

 कारण  नहीं  फि  प्राथमिक  एवं  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  सुझावों  एवं  मंत्रणा त्रों
 क क  ध्यान

 में  न  रखा  जाय  ?

 श्रोता  साबित्री  निगम  :  किस  प्रकार  विभिन्न  श्रेणियों  के  ग्रध्यापकों  को  शिक्षा  मंत्रालय  में

 नीति  निर्धारण  निकाय  म  स्थान  दिया  जा  रहा  है  ?

 श्री मु०
 कठ  चागला

 :  मैं  समझता हु कि  मैंने  इसका  स्पष्टीकरण  कर  दिया  है  ।  हम  उन  के

 विचारों  त्र  भ्रभ्यावेदतों  का  संग्रह  करते  हैं  ग्रोवर  यह  प्रयत्न  करते  हैं  कि  क्या  हम  उन  के  विचारों

 कों  कायें  रूप  में  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ।

 Sto  सरोजिनी  महिषी  क्या  राज्य  स्तर  अ्रौर  केन्द्रीय  दोनों  स्तरों  पर  सलाहकार

 निकायों  में  सभी  स्तरों  पर  शभ्रध्यापकों  को  एक  निश्चित  प्रतिशतता  में  प्रतिनिधित्व  देने  का  कोई

 विचार  + °?

 श्री  स०  कण  चागला  :  अध्यापक  बहुत  से  निकायों  के  सदस्य  होते  परन्तु  हम  ने  उन  के  लिये

 निश्चित  प्रतिनिधित्व  नहीं  रखा  ।  किसी  सलाहकार  निकाय  की  नियुक्ति  करने  में  हम  इस  बात

 का  ध्यान  रखते
 हैं  कि

 अध्यापकों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  ate  मैं  समझता  हुं  कि  हमारे  अधिकांश

 सलाहकार  निकायों  में  अ्रध्यापक  हैं  |

 श्री  ao  Ato  चतुर्थी  किस  रूप  में  सलाह  के  वत  मान  तरीके  ग्रोवर  ढंग  दोषयुक्त  समझ

 समझे  गये  हैं  जिन  के  कारण  माननीय  मंत्री  ने  यह  बात  कही  है
 ?

 शी  मु०  क्‌०  चागला :  हमने  ग्र ध्या पका  से  निकाय  के  तौर  पर  सलाह  नहीं  की  हमारे

 संगठनों  में  अध्यापक  किन्तु  ब  विचार  यह
 है  कि

 यदि  श्राप  ने  अध्यापकों  के  मत  को  संगठित

 किया  है  तो  नीति  निर्धारण  करने  एवं  उस  को  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  के  लिये  उस  विचार  को

 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  |

 श्री  दे०  जी०  नायक  शिक्षा  राज्य  का  fata  है  ।  क्या  भारत  सरकार  राज्य

 सरकारों  को  इस  मामले  में  माध्यमिक  तथा  उच्चतर  शिक्षा  पढ़ाने  वाले  अध्यापकों  के

 मत  जानने  को  कहेगी
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 2  विशाल  १
 ere

 )  मौखिक  उत्तर
 बा

 SS%

 है  कि  शिक्षा  राज्य  विषय श्री मु०
 क०  मुझे  इस  बात  का  पता ह

 है  श्र  प्राय  हमें  इस मामले  में  कोई  कार्रवाई  करने
 के

 लिये  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना  करनी

 पड़ती  है  |

 atte  प्रबन्ध  पुल

 +

 स०  Alo  बीजो ं: क
 Revy

 ध  श्री  दाजी

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  को  समाप्त  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  उस के  क्या  कारण  हैं  ;

 पल  के  अधिकारियों  के  हितों  का  संरक्षण  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है

 क्या  औद्योगिक  प्रबन्ध  पदाधिकारी  संघ  से  कई  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  है

 कौर

 (=)  यदि  तो  उस  पर  क्या  करवा  =  प्रपा
 २ नय  गई  है

 ?

 गुह-काय  मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  हाथो  सरकारी  क्षेत्र  में  gaia

 गतिविधियों  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  सरका  री  क्षेत्र  में  प्रबन्धकीय  पदों  पर  कम  चारी  नीय कत  करने  के

 समूचे  प्रश्न  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है

 (a) जी  att

 इस  पर  भी  पुर्निवचार  किया  जा  रहा है

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  प्रश्न  तरार  उत्तर  दोनों  मैं  ऐसा  प्रतीत  होता  हैकि
 सरकार  के  पास

 औद्योगिक  प्रबन्ध  पूल  अ्रधिकारियों  को  ग्रोवर  से  एक  ज्ञापन  ग्रा यो  है  इन  अफसरों  की  विशिष्ट  मांगें

 क्या  हैं  कौर  इस  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 श्री  हाथी  :
 उन  की  मांग  यह  है  कि

 यह  पुज  जारी  रहना  चाहिये  अगार  समाप्त  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  वास्तव  में  प्रदान  पुज  को  समाप्त  करने  का  नहीं  है  परन्तु  विस्तार  के  लिये

 हमें  इन  क्षेत्रों  का  प्रबन्ध  करने  वाले  कर्म चा  रियों  को  उच्च  स्तर  पर  ग्राम  विभिन्न  श्रेणियों  में  प्रशिक्षण

 देने  की  श्रावश्य  कता  होंगी  |  स्त  इस  सम  चे  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  किस  प्रकार  इस

 पुज  का  पुनर्गठन  किया  जाय  ।

 श्री  स०  स०  बत्ती
 :  वह  वशिष्ट  पक्ष  सरकारी  क्षेत्र  भी  तथा  wea  परियाजनाश्ों  को

 अब  अफसर  बने  के  लिए  बनाया  गया  था  |  स  को  समाप्त  करने  की  FAT  Blas

 श्रन भव  हुई

 श्री  हाथो
 :  यह  पुज  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  नहीं  मुख्य  कठिनाइयां  ये  पहली ,

 कौशिक  प्रबंध  ज  के  लिये  चुना  गया  व्यक्ति  एक  विशिष्ट  Gael  या  उद्योग  के  लिए  बहुत

 कच्छ  हो  सकता  है  परन्तु  जब  वह  वहां  से  इस्पात  या  उर्वरक  में  जाता  है  ता  उसे  प्रबन्ध  तथा
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 अन्य  बातों  की  कुछ  कौर  प्रशिक्षण  की  श्रावश्यफता  होती  है  सरकारो  ata  ये  स्वायत्त

 निकाय  हैं  प्रौढ़  वे  अपनी  ही  पदालि  का  व्यक्ति  लेना  पसंद  करेंगे  ।  परन्तु  इन  सब  प्रश्नों  पर  विचार

 करना  कि  क्या  इसे  विवाद  कारें  या  उद्योग वार  शादी  |

 शो  हरिश्चन्द्र  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मतों  का

 पता  लगाया  है
 ?  उन  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  अर  उन्होंने  क्या  कठिनाइयां  बताई  क्योंकि  सर्वाधिक

 उपक्रमों  का  नियंत्रण  करने  वाले  राज्य  मंत्री  ने  कुछ  दिन  पूर्व  कहा  था  कि  यह  पु  ज  संत।बजनक  नहीं

 झर  उन  को  स्वायत्तता  तथा  अपनी  पिछली  रखनी  चाहिये  |

 ह्
 EY

 |  | att  हाथी  :  वास्तव  में  मैं  ने  यही  बात  कही  है  ।  इस  मंत्रालय  के  मत  जान  लिये  गये

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उप कम  यह  श्रतभव  करते  हैं  कि  उन  के  पास  प्रशिक्षित  पदालि  होनी  चाहिये

 ये  परस्पर  विरोधी  मत  हैं  हमें  समस्त  प्रश्न  पर  नये  सिरे  से  विचार  करना

 alt  |

 श्री  सिहासन  fag  :  क्या  सरकार  कों  मालूम  है  कि  जीबन  बीमा  निगम  के  मामले  के  दौरान

 श्री  चागला  जो  यहां  मंत्री  के  रूप  में  बैठ  उस  समय  वह  न्यायाधीश  Y-—TElA  कहा  था

 कि  भाई-एएस  तथा  भाई  Alo  एस०  अफसरों  Hi  सरकारी  उपक्रमों  में  प्रभारी  बना  कर

 रखना  अर  भिन्न  प्रौद्योगिक  पु  ज  प्रारम्भ  किये  जाने  चाहियें
 ?  wa  सरकार  किन  कारणों

 से  इस  के  विपरीत  सोच  रही  है  wie  इस  को  भाई  To  एस०  के  साथ  मिलाने  का

 विचार  कर  रही  है
 ?

 afl  हाथी  :
 टशन  प्रौद्योगिक  पदालि  तथा  भाई  ए०  एस०  पदालि  को  मिलाने  का  नहीं  है

 समस्या  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  कठिनाइयों  लोगों  भरती

 करने  में  शाई
 हुई

 कठिनाइयों  एवं  सरकारी  क्षेत्र  के  मुखिया  नियुक्त  करने  वेਂ  लिये  लोगों  को  चुनने

 की  कठिनाइयां  अर  यह  प्रश्न  कि  कया  पिछली  क्षेत्रवार  हो  या  कपा  उन  की  भरती
 निचले

 स्तर  पर  को  जाय  कौर  विभिन्न  प्रकार  के  उद्योंगों  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  आदि  प्रश्नों  पर

 ्र  विचार  किया  जा  रहा  है

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  ग्रॉद्योगिक  प्रबंध  पु  ज  को  अधिका  रियों  को  भारत  की  प्रशासन

 ज  के  अधिकारियों  के  साथ  मिलाने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 श्री  हाथी  :  मैंने  बताया  है  कि  समूचा  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 श्री  कोकोम  श्राल्वा
 :

 क्या  हम  यह  समझें  किं  समस्त  योजना  श्रसफल
 है

 ?
 ड्राप

 ने

 mats  गृहों  से  ५००  रुपये  कौर  १४५००  रुपये  के  बीच वेतन  पाने  वाले  लोग  भरती  किये  येह अर

 उन  को  बहुत  से  भराई  ए०  एस०  तथा  wer  प्रशासनिक  AHA  के  साथ  मिलाया  गया  जिन

 का  कोई  औद्योगिक  स्रनूभव  नहीं  है  ।

 थ्रो  हाथी  :
 प्रश्न

 पृष्ठ  भूमि
 का  नहीं  ।  गैरसरकारी  क्षेत्रों  से  ara  हुए  लोगों  को  इसमें  भरती

 किया  गया  है  ।  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  एक  विशिष्ट  प्रकार  के  उद्योग  के  लिये  ठीक

 हो  सकता  है  वह  ग्रन्थ  प्रकार  के  उद्योग  के  लिये  फरमान  रूप  से  ठीक  न  हो  ate  उस  कायें  के  लिये

 कुछ  प्रशिक्षण  देना  होगा  )

 शी  सिहरन  सिह  क्या  कराई  To  एस०  अधिकारी  सभी  उद्योंगों  के  लिये  योग्य  हैं
 ?

 SREG  4298



 मौखिक  उत्तर
 RR

 qeqy

 श्री  कृ०  चे  मंत्री  ने  कुछ  कठिनाइयां  व्यक्त  की  हैं
 जिन  के  कारण  इस  योजना  पर

 पुनः  विचार  करने  की  आवश्यकता  अनुभव  हुई  ।  क्या  के  बनाये  जाते  समय  इन  कठिनाइयों

 का  विचार  नहीं  किया  गया  कौर  यदि  तो  पुजे  बनाने  के  पुर्नविचार  का  प्रश्न  कसे  उत्पन्न

 होता  है  ?

 श्री  हाथी  :  उस  समय  क्योंकि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपयुक्त  उपक्रम  थोड़े  यह  कठिनाई  नहीं

 परन्तु  बाद  में  ये  कठिनाइयां  सामने  aye  ।

 राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 ः

 न
 22 V9.  श्री  धुलेइवर  सीना  :

 ‘att  रामचन्द्र उलाका  :

 ~
 क्या  दिक्षा  मंत्री  ४  १९६३  के  तारांकित  sar  संख्या  ३७१  वा  स्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  १९६३  में  हुए  राज्य  शिक्षा
 मंत्रियों

 पतियों  के  सम्मेलन  में  पारित  संकल्पों  पर  राज्यः  सरकारों  तथाਂ  केन्द्र  सरकार  ने  इस  बीच

 विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकल े?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  :  श्र  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  की  गई  कार्रवाइयां  २६  तारीख

 Vee  के  शभ्रतारांकितਂ परन  संख्या  ६१८ के  उत्तर  में  बताई  गई  हैं  ।  राज्य  सरकारों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  की  गई  शनि  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  जाता

 है  ।
 में  रख  दिया

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  WRolgY]  mit कुछ

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  उत्तर  नहीं  |

 थ्रो  धनेश्वर  मीना  :.  क्या  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  ने  fear  मंत्रियों  तथा  उप

 कुलपतियों  के  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  यदि

 तो  क्या  कारण

 श्री  मु०  कण  चागला :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  कौन  सी  सिफ़ारिशों  स्वीकार

 की  गई  हैं  ate  किन  राज्यों  द्वारा  तथा  किस  सीमा  तंक  ae  लम्बा  विवरण  जिस

 में  सम्मेलन  द्वारा  पारित  विविध  संकल्प  तथा  विविध  राज्यों  द्वारा  जिससीमा  तक  कारवाई

 की  गई
 वह  दर्शाई  गई  है  ।

 श्री  धू लेद बर  मीना
 :

 विवरण  में  बताया  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उन  संकल्पों

 पर  कार्रवाई की  गई  है  भ्र ौर  कुछ  राज्यों  ने  कोई  कार्रवाई  नहीं की
 ।  कुछ  राज्यों  द्वारा

 कार्रवाई
 न

 किये  जाने  के  कारण  क्या

 श्री  मु०  क०  चागला  :  मख्य  कठिनाई  धन  की  है  ।  राज्य  के  पास  इन  निर्णयों

 को  कार्यान्वित करने  के  लिये  कई  बार  धन  नहीं  होता  |
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 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  सभा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  उच्च  स्तर

 शिक्षा  कौर  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अधिक  एकरूपता  लाने  की  श्रावेद्यकता  पर

 जोर  दिया  गया  इस  कारण  क्या  मंत्री  जी  का  यह  विचार  है  कि  शिक्षा  को  समिति

 विषय  बनाने  के  लिये  शीघ्र  कार्रवाई  की  जानी  चाहिये  कौर  यदि  तो  किस  सीमा

 किस  राज्य  में  तथा  किस  तिथि  तक ?

 नौ  मु०  क०  चागला :  यदि  मा०  सदस्य  मझे  यह  श्राइवासन  दे  सकते  हैं  कि  अधिकांश

 राज्य  संविधानक  संशोधन  का  समर्थन  करेंगे  तो  मैं  तुरन्त  ऐसा  satay  ले  जाऊंगा |

 2 शो  सुबोध  हंसना  :  संकल्प  संख्या  \  का  संबंध  देश  में  लड़कियों  की  शिक्षा  को  बढ़ाने

 से
 संबंधित  कार्रवाई  से  है  ।  सरकार  ने  गृह  काय  मंत्रालय  के  परामर्श  से  इस  दिशा  में

 अग्रसर  होंने  के  लिये  क्या  कारवाई  की

 श्री  मु०  क०  चागला  :'  मैं  समझता  हं  कि  माननीय  सदस्य  महिला  अध्यापकों  संबंधी

 >  a संकल्प  का  उल्लेख  कर  रहे  1९  |  चमक  इस  बारे  में  उत्सुक  g  ।  मुझे  ae  कहते  हुए
 ae

 है  कि  बहुत  से  राज्य  लड़कियों  की  शिक्षा  के  बारे  में  पीछे  रह  गये  हैं  ।  हम  राज्यों

 को  याद  दिला  रहे  हैं  कि  उन  को
 अपना  पुरा  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  संतुलित  समाज

 रखना  खराबी  परन्तु
 इस

 में  भी  कठिनाई धन  की  है  ।

 ०  श्री  भागवत  झा  आजाद  ही  में  की  स्वायत्तता  पर  राज्यों  की

 सरकारों  द्वारा  किये  गये  हस्तक्षेप  की  चुनौती  को  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  क्या
 2

 करने  का  विचार  करती  यद्यपि  इस  के  बारे  में  उप  कुलपतियों  ने  अपनी  श्रेणी  काएं

 व्यक्त  को  थीं  ?

 किस  क०  चागला  :  जहां  तक  शिक्षा  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  a
 यह  विश्वविद्यालयों

 की  स्वायत्तता  में  विश्वास  करता  है  wie  स्वायत्तता  को  बनाये  रखने  के  लिये  अपना  पूरा
 a प्रयत्न  कर  सकता  |

 fo  ऑकटासुब्बया  :.
 कया  अखिल  भारतीय  दिक्षा  सेवा  बनाने  के  लिये  मंत्री

 का  सुझाव  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वीकार
 कर

 लिया  गया  हैं  कौर  यह  कब  तक  कार्य  रूप

 में  परिणत  किया  जा  रहा

 प् ह थ्रो  स०  कठ  चागला :  प्रतिक्रिया  SH ISTT F क
 ।  मैं  अरगल  सप्ताह  दिक्षा  मंत्रियों

 का  सम्मेलन  रहा  जिस  में  हमें  कुछ  ब्योरा  तथ  करने  की  grat  जिस  की

 योजना  को  कार्यान्वित  करने  पहले  शभ्रावस्यकता  a  |

 श्री  ato  ato  चतुर्वेदी  :  कया  सरकार  ने  माध्यमिक  स्कूलों  में  गर  सरकारी  संस्थानों

 सनौर  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  संस्थापकों  बतन  मानों  की  बड़ी  भारी  विषमता  के

 प्रशन  पर  विचार  किया  है  ?

 श्री  Ho  क०  चागला  :  जिस संकल्प  के  बारे  में  मुख्य  प्रश्न  पुछा  गया  वे  विवरण

 में  दिये  गये  हैं  अर  मैं
 नहीं  समझता  कि  संकल्पों  में  वेतन  मानों  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  गया  ह  |
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 Jann  ae

 Shri  Tan  Singh  :  I  want  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister

 towards  first  resolution  given  in  the  statement,  which  deals  with  making  ele-

 mentary  education  compulsory.  The  Minister  has  just  now  stated  that  the

 resolution  could  not  be  implemented  for  want  of  finances.  What  help  will  the

 central  Govt.  give  to  States  for  the  purpose ?

 श्री  qo  क०  चागला :  हम  विविध  पहलों  में  वित्तीय  सहायता  देते  रहे

 उदाहरणार्थ  भ्रध्यापकों  के  वेतनों  को  इमारतें  होस्टल  बनाने  ग्राही  में  ।

 परन्तु  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  का  है  ।  फिर  समस्या  स्कूलों  की

 धन  ails  की  भ्रौर  यह  वहीं  समस्या  है  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  में  विस्फोट

 +

 श्रोंकार  लाल  बैरवा  :

 श्री | है ०  चे  बर्रा :
 |  श्री  बुरा  fag :
 |

 श्री  :

 *
 ११४७.

 |
 श्री  प्र०  र०  चक्रवातों

 श्री  भी ०  प्र०  यादव  :

 |  श्री  धवन

 (att  दी०  चे  शर्मा  :

 क्या  गेहू-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  सीमा  क्षेत्रों  में  कितने  विस्फोट

 प्रत्येक  क्षेत्र
 में  उनके

 कारण  धन  जन  की  कितनी  हानि  a

 कितने  मामलों  में  पता  लगा कि  विदेश  से  चोरी  छिपे  लाया  गया  विस्फोटक

 पदार्थ  इस्तेमाल  किया  गया  है  कौर  ag  विस्फोटक  पदार्थ  किन  देशों  से  लाया

 गया

 गह-केपी  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार

 ने  हमें  सुचित  किया  है  कि  १९६२  से  प्रारंभ  होने  वालीਂ  अवधि  जम्मू  तथा  काश्मीर

 के  fafet  भागों  में  विस्फोटों  की  संख्या  ७२  है  ।

 इस  अवधि  में  €  व्यक्ति  मारे  गये  १७  घायल  हुए  ।  सैनिक

 एक  यात्री  कौर  इमारतों  ate  टेलीफोन  के  खम्बों  को  हानि

 हुई ।

 उन  में  से  कुछ  विस्फोटों  की  जांच  करने  पर  पता  चला  है  कि  पाकिस्तान  से  जाये  हुए
 किन्हीं  व्यक्तियों  द्वारा  विस्फोटक  पदार्थ  र  खा  गया  था  ।  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  ने  हमें  सूचित

 किया  है
 कि

 कुछ  मामलों  में  विस्फोटक  पदार्थ  मिले  कौर  उन  पर  पाकिस्तान में  बनने के  चिह्न  थे  ।

 कितने  मामलों  में  ऐसे  चिह्न  पाये  यह  माल
 |  नहीं  |
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 nister  has  stated  that  the  number  of

 persons  killed  is  9  or  10,  May  I  know  as  to  how  many  Indians  have  been

 beheaded  since  Pakistan  announced  the  award  of  Rs.  100/-  for  presenting
 the  head  of  an  Indian.

 Shri  Hathi  :  I  have  no  information.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  e e  What  action  other  than  sending  a  protest
 has  been  taken  to  check  the  recorrence  of  such  incidents ?

 Shri  Hathi  Whatever  action  was  necessary  to  restore  peace  has  been

 taken  by  Govt.  apart  from  sending a  protest  note.

 श्री  नाथ  पाई  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  हैं  कि  ७२  विभिन्न  अवसरों  पर  विस्फोट  हुए  नज

 उन्होंने  आगे  बताया  कि  इन  सभी  अवसरों  पर  बे  लोग  पाकिस्तान  से  ।  कया  हम  यहं  समझें  कि

 हमारी  सीमाएं  से  इतनी  अ्रसुरक्षित  हैं  कि  पाकिस्तानी  लोग  इस  देश  में  श्री  जाते हैं  सुरक्षित

 लौट  जाते  हैं प्र ौर  भारत  में  घुस  सरकार  की  सुरक्षा  संबंधी  सकता  इतनी  शरीक  है  कि

 उनके  पहुचाने  जाने  बिना  इस  प्रकार  की  कार्रवाइयां  हो  जाती  है  ?

 थी  हयी  मैं  ने  यह  नहीं  कहा  कि  सभी  मामलों  में  यह  स्थिति  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  हमें

 बताया  है  कि  कुछ  मामलों  में  विस्फोटक  पदार्थ  की  जांच  करने  पर  इन  पर  पाकिस्तान  में  बने  होने

 के  चिल्ल  पाये  गये  |

 श्री  नाथ  फिर  भी  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  मिलना  चाहिये  ।  पाकिस्तानी  कसे

 wa  तक  जम्म  में  भराये  श्र  वे  किस  प्रकार  चलें  गये  ate  क्यों  पकड़े  नहीं  गये ?

 अध्यक्ष  महोदय :
 प्रीत  इसी  प्रकार  सरल  होना  चाहिये  |

 श्री  वे  किस  प्रकार  कैसे  इतनी  हानि  पहुंचा  ag  ऐसा  प्रश्न

 जिस  की  जांच  की  गई  ate  बहुतेरे  मामलों  में  जांच  हुई  ate  वे  लोग  गिरफ्तार

 किये  गये  ।

 श्री  स०  Alo  बुर्जो ं:  ये  विस्फोट  काश्मीर  विधान  सभा  के  स्थान  के  समीप  हुए

 शर  विस्फोटक  पदार्थ  के  कुछ  टुकड़े  अध्यक्ष  के  कक्ष  में  भी  गये  ।  क्या  कोई  जांच  हुई

 है  ate  यदि  तो  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ate  क्या  वे  पाकिस्तानी

 राष्ट्र जन हैं  ?

 श्री  हाथी
 :

 माननीय  सदस्य  जम्मू  के  असेम्बली  हाल  के  समीप  की  विस्फोटक

 घटना  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अ्रध्यक्ष  के  समीप  असेम्बली  नम्बर  |

 श्री  हाथी :  जांच  चल  रही  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया

 गया  ह  ।  पिछले  महीने  में  पूंछ  क्षेत्र  में  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  |
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 २२,  १९६४  लिखित  उत्तर

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कि रूरक ला  उर्वरक

 मेेरे
 _  प्री  महेश्वर लायक  :

 श्री  प्र०  चे  बरुआ

 कबा  पेट्रोलियम  शौच  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  यह  सच  है  कि  रुरकेला  Va  रक  कारखाने  में  गैस  की  सप्लाई  की  कमी  के  कारण

 stad में  रुकावट  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  gate  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 जा  रहे  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 कोयले  में  उड़ने  वाले  तत्व  कम  होनें  के  कारण  कोक  यौवन  गेस  इस्पात  संयंत्रों  को  सारा

 इंधन  देने  के  लिये  सनौर  उर्वरक  संयंत्र  की  समूची  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  पर्याप्त  मात्रा

 कं
 bad

 में  हाइड्रोजन  पैदा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।  रुरकेला  में  बनाई  गयी  ale  गरावन  गैस

 इस्तेमाल  के  प्रदान  कीਂ  जांच  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जम्मू  सोमा  tet  से  परिवारों  का  हटाया  जाना

 *2 93%.  थ्रो  प्र०  चे  बसयगश्रा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 १९६४ में  में  जम्मू  की  सीमा  के  पार  पाकिस्तानी  फौज  की  गोलीबारी  के

 are  कितने  परिवार  हटाये  गये  ;

 इस  गोलीबारी  में  कितने  प्राप्ति  मारे  गये  भर  घायल  हुए  ;

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  अरब  स्थिति  सामान्य  हों  गई  है  श्र  यदि  तो  कहां तंक  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  :  लगभग  १७००  परिवार  जिनमें  €०००  व्यक्ति हैं  ।

 दो
 असैनिक  मारे  गये  ate  एक  बच्चा  घायल

 |

 श्री  स्थिति  सामान्य  हो  गयी  है  तौर  निष्कासित  व्यक्ति  अपने  घरों  को  वापस

 aa गये  हैं  ।

 warn  जेल  में  एक  संसद-सदस्य  के  साथ  दुष्यंवहार

 *
 ११३८.  थो  हरि  विष्णु  कामत

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  अम्बाला

 जेल  में  एक  संसद्-ग्

 सदस्य के
 साथ  कथित  दुर्व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  २४  qeav  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७४७

 के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब
 सरकार  से  प्रतिवेदन  मिल  गया  है  ;

 र  ३० हे  4303



 Written  Answers  April  22,  1964

 यदि  तो  उस  की  उपपत्तियां  तथा  निष्कर्ष  क्या  है  ;  और

 क्या  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  हां

 झर  १४  qe qv  को  मैं  श्री  हुकम  चन्द  ससद्‌ ष्ष्  सदस्य

 अम्बाला  सेन्ट्रल  जेल  में  उनके  साथ  किये  गये  दुर्व्यवहार  के  बारे  में  भ्रारोपों  का

 शक  विवरण  कौर  भ्रम्बाला  के  जिलाधीश  द्वारा  की  गई  जांच  से
 पता

 लगे  तथ्यों  र

 कथित  जांच  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  चका  हूं

 ।

 बाल  अपराध

 *
 ११३८९.  श्री  दी०  do  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  बाल  अपराध  प्रवृत्ति को  दूर  करने
 की

 दृष्टि  से  एक  विधान  grearfad  करने

 का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  कया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सौन्दर्य  :  तौर

 बाल  १६६०  9&ho  का  संख्या  ६०)  में  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  Safe

 अर  शभ्रपराधी  बच्चों  की  शिक्षा  कौर
 पुनर्वास

 श्र  अपराधी  बच्चों  पर  मुकदमा  चलाये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  अ्रधिकांश  राज्यों  ने  भी

 ऐसे  अधिनियम  बनाये  हैं  ।  इस  समय  देश  भर  में  बाल  अपराध  रोकने  के  लिये  विधान  लागू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  सीमा  विवाद

 ११४०.  श्री  श्रीनारायण  दास :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  क्या  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  के  बीच  सीमा  विवाद  की  जांच  के  लिये  नियुक्त

 श्री  सी०  एम०  त्रिवेदी  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उन  के  प्रतिवेदन  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  ait  नहीं

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 Cheap  British  Text-Books

 *
 3143.

 J  Shrimati  Johraben  Chavda

 ‘Shri  C.  Borooab  :

 Will  the  Minister  of  Education  be  pleased  to  state:

 a  whether  any  agreement  has  been  reached  between  his  Ministry  and  a

 British  book-publishing  house  for  bringing  out  cheap  text-bookss

 (b)  ifso,  the  nature  of  books  to  be  published  and  the  categories  of  people
 for  whose  benefit  these  would  be  published  ;  and

 (c)  the  amount  the  Ministry  propose  to  spend  under  this  project ?
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 भ्र प्रे
 २२,  Reev

 लिखित
 उत्तर

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.C.  Chagla)  :  (a)  An  agreement
 has  been  reached  in  principle;

 (0)  The  books  will  be  mainly  text-books  intended  for  the  benefit  of  the
 students.

 (c)  There  is  no  financial  liability  on  the  part  of  the  Government  of

 India.

 Pakistan  Radio  Broadcasts

 1८6,  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  ofHome  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Pakistan  broadcasts  an  exaggerated  account

 of  ordinary  happenings  which  occurred  during  communcal  riots  in  India  with  a

 view  to  create  tension;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  no  restriction  in  India  on  listening
 on  playing  Pakistan  radio  and  it  is  played  publicly  and  deliberately  in  many  a

 place  in  the  coyntry  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  impose  some  restrictions  in  that

 regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Hathi)  :

 Instances  of  such  Pakistan  Radio  broadcasts  have  come  to  our  notice.

 (b)  Since  there  is  no  restriction  in  India  in  this  regard,  such  broadcast

 can  be  played  publicly  and  the  question  whether  such  playing  is  deliberate,
 therefore,  does  not  arise.

 (c)  No  such  proposal  is  under  consideration  at  present.

 जैसलमेर  में  तेल

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :

 ¥*29¥8,
 श्री  तन  सिह :

 क्या  पेट्रोलियम पौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जैसलमेर  में  तेल  की  खोज  किस  प्रक्रम  पर  है  ;

 क्या  यह  arr  है  कि  फ्रांसीसी  पेट्रोलियम  संस्था  के  साथ  किए  गए  सहयोंग  करार

 की  अवधि  में  खोज  कार्य  पूरा  हो  जायगा
 ?

 पेट्रोलियम  कौर
 रसायन  मंत्री  हुमायूँ  कौर  भूतत्वीय

 मानकीकरण  कौर  भार  भौर  चुम्बकीय  संरक्षण  लगभग  पूरे  हो  गये  हैं
 ।

 क्रमबद्ध  rare

 सर्वेक्षण केवल  चालू  क्षेत्र  सीजन  में  ही  प्रारंम्भ किये
 गये  थे  कौर

 वे  चल  रहे

 संरचनात्मक छिदा  art  ane  कुछ  महीनों में  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है

 कौर  खोज  कार्य  को  वर्तमान  ठेके  की  श्रीराम  के  बाद  भी  जारी  रखा
 जा

 सकता  है
 ।

 नया  विश्वविद्यालय

 ay
 गी  राम  wea  उलाका

 ‘at  घेवर  मीना  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  १९  १९६४  के  तारांकित wer  संख्या  ५३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में
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 Written  Answers  Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नये  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  सम्बन्धी  समिति  का  भ्रान्ति  प्रतिवेदन  इस

 बीच  सरकार  को  सिल  गया  है  ;  भ्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  मंत्री  मंठ  कठ  (a)  नहीं

 प्रदान ही  नहीं  उठता  ।

 faz  फंड  कम्पनियों  द्वारा  धघोसाघड़ी

 PVA  श्री  प्र०  च०  कया  गृह-कार्य कार्य  मंत्री  यह  चलाने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उनका  ध्यान  ¥  १६६४  के  टाइम्स ऑ्राफ इण्डिया श्राफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  मौ  fae  फण्ड

 कम्पनियों  तथा  fac  कमेटियों  द्वारा  लगभग  २,१००  व्यक्तियों  को  धोखा  दिया  बया  है  ;

 और

 (@)  यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  att

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अ्रन्तगत  चिट  फण्ड  कम्पनियों  के  विरुद्ध  &  मामले

 भई  किये  गये  हैं  ।

 विश्वविद्यालयों का  व्यय

 २३५१.  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  वर्ष  GERIAMER  में  चार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  आवर्ती  व्यय  के  पृथक  पृथक

 झांकड़े क्या हैं कया  हैं  ;

 (@)  चार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  से  प्रत्येक  में  प्रति  व्यक्ति  कितना  व्यय

 gar
 ?

 शिक्षा  मंत्री  मूक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  शौर

 यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  ।

 समान  प्रव्  श्रावध्यकताएं

 २३५२.  थी  सिद्धपुर  प्रसाद :  क्या  शिक्षा  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (®)
 क्या  खिल  भारत  राज्य  स्तर  पर  प्रवेश  श्रावर्यकताझओं  को  समान  बनाने  की  दिशा  में

 कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ;  atk

 यदि
 तो  इस  का  क्या  ब्यौरा  है  ate  इस  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की

 गयी है  ?
 व  अ

 ‘Uniform  Entrance  requir  ements
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 २२,  १९६४  लिखित  उत्तर

 शिक्षा  मंत्री  मु०
 क०  :  हों  ।

 (@)  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  टी०

 Inter-University  Board  Meeting

 2353.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Education  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  417  onthe  4th  March,

 1964  and  state

 (a)  whether  the  proceedings  of  the  Thirty  Ninth  Meeting  of  the  Inter-

 University  Board  have  since  been  received;

 (b)  if  so,  the  main  points  contained  therein;  and

 above  meeting  ?
 (c)  the  steps,  if  any,  being

 taken  to  implement  the  decisions,  taken  in  the

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  मिली  Chagla)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 सरकारी  शारीरिक  शिक्षा  जोधपुर  का  डिप्लोमा

 २३५४.  att  तन  सिह  :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  शारीरिक  शिक्षा  जोधपुर  द्वारा  दिये  गये  डिप्लोमा  अ्रथवा

 प्रमाणपत्र  इस  के  प्रारम्भ  के  समय  से  रोजगार  कालिंदी  मान्यता  प्रदान  कर  दी  गयी है

 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नस्य
 दिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्तदर् न ) : (क  ह

 शिक्षा  जोधपुर  के  शारीरिक  शिक्षा  सम्बन्धी  डिप्लोमा  ate  प्रमाणपत्र  पाठ्यक्रमों  को

 मान्यता प्रदान  की  हुई  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 बिहार  की  दिक्षा  योजनाएं

 २३५५.
 श्रीमती  रामदुलारो  सिन्हा

 :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की  छपा  करेंगे

 कि

 बिहार  में  वित्तीय  कठिनाई  के  कारण  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किस  हुद  तक  faratt

 सम्बन्धी  कार्यक्रम  प्रभावित  हुए  हैं  ;  श्र

 बिहार  सरकार  को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पूरे  दिक्षा  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  देने
 के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 AAD एशस
 स्तर  जिसमें

 दिक्षा  मंत्री
 मु०  क०

 हैं
 :

 दर्ज  संख्या  में  लाख
 की

 कमी  की  mar  अतिरिक्त  पंजीयन  के
 लक्ष्यों

 में  कमी  की
 गयी है

 VY  Zo

 #307



 Written  Answers

 ne  de
 Apri}  22,

 1964

 प्राथमिक  दिक्षा  के  कार्यक्रमों  के  लिये  शीघ्र  केन्द्रीय  सहायता  के  झन्तगंत

 वर्ष  VEER Ev  में  राज्य  को  अतिरिक्त  अध्यापकों  at  नियुक्ति  के  लिये  २०  लाख

 रुपये  मंजूर  किये  गये  हैं  ताकि  ae  अतिरिक्त  पंजीयन  के  अपने  लक्ष्यों  को  पुरा  कर  सके  |

 दिल्ली  में  पोलीटेक्निक

 शी  यशपाल सिंह  :
 २३४५६

 ‘at  भागवत  AT  आजाद :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्‍ली  में  जो  पोलीटेक्निक  चल  रहे  हैं  उन  के  कया  नाम  हैं  कौर  वे  कहां

 स्थित हैं  ;

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  शिक्षा  ः  VER VK EX  में  प्रत्येक  में विद्यार्थियों  के  प्रवेशਂ at  संख्या

 बढ़ायी  जा  रही  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  हर  पॉलीटेक्नीक  में  प्रथम  वर्ष  कीਂ  कक्षाओं  के  लिये  कितने  स्थान  उपलब्ध

 होंगे  !

 दिक्षा  मंत्री  कठ  (#)  दिल्‍ली  पॉलीटेक्नीक के
 जिस  को

 इंजीनिर्यारंग  कालिज  में  बदला  जा  रहा  है  कौर  इसमें  डिग्री  स्तर  के  पाठ्यक्रमों  के  लिये

 थियों  को  दाखिल  किया  जा  रहा  इस  समय  निम्नलिखित  पॉलीटेक्नीक  चल  रहे  हैं  :

 १  जी०  ato  पन्त  नई  दिल्‍ली  ।

 g  पूसा  नई  दिल्‍ली  |

 वीमैक्स  दयाल  सिंह  पुस्तकालय  राज  नई  दिल्‍ली  |

 उपरोक्त  तीन  पोली टेक्नीक ों  में  से  दो  में  विद्यार्थियों  के  प्रवेशਂ  की  संख्या  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव है  ।

 १.  जी०  tho  पन्त  पॉलीटेक्नीक  RR

 २.  पूरा  पोलीटेक्निक  ३००

 ३.  वीमैक्स  पॉलीटेक्नीक  qao

 इसके  अतिरिक्त  १२०  विद्यार्थियों  के  एक  नया  पे  radian  खोलने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍ली  के  स्कूल  भ्रध्यांपकों  के  लिये  त्रिफला  योजना

 २३४७.  भी  इ०  मधुसुदन  राव
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  सरकारी  शौर  गैर-सरकारी  हायर  सेकेंडरी  स्कूलों  में  काम  करने

 वाले  अ्रध्यापकों  को  भविष्य  निवृत्ति-बेसन  कौर  उपदान--तीन  लाभ  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  सरकारी  कौर  गैर-सरकाती  स्कूलों  में

 पृथक  पूरक  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  कितने  अध्यापकों  को  लाभ  होगा  कौर
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 लिखित  उत्तर
 ह  Asse

 )

 इस  मामले  में  क्या  ग्रीम  निर्णय  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  कण  हां  ।  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  के

 लिय े।

 सरकारी  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  पर  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  निवृत्ति-वेतन

 योजना  लागू  है  ।

 इस  योजना  का  उद्देश्य  निवृत्ति-वेतन  ate  उपदान  के  बारे  में  सहायता-प्राप्त  रेलों  के

 सभी  अध्यापकों  को  भी  सरकारी  स्कूलों  के  अ्रध्या पकों  की  तरह  सामाजिक  सुरक्षा  देना  हैं  ।

 att  अन्तिम  रूप  से  कोई  fore  नहीं  किया  गया  है  |

 दिल्‍ली  a  सेवानिवृत्त  स्कूल-अध्यापक

 २३५८.  श्री  |  मधुसूदन  राव  :  कया  शिक्षा  मनवरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  दिल्ली  में  सरकारी  हायर  सैकेंडरी  स्कूलों  में  काम  करने  वाले  ऐसे  शभ्रध्यापकों  की  क्या

 संख्या है  जो  १  qh&R  से  ५८  aT  की  वायु  प्राप्त  करने  से  पहले  सामान्य  परिस्थिति  में

 निवृत्त  हुए  हैं  ;  wiz

 बल्ली  में  गैर  सरकारी  हायर  सेकेंडरी  स्कूलों  में  काम  करने  वाले  इस  प्रकार

 fT  हुए  अध्यापकों  की  कया  संख्या  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  मत  क्‌०  :  कोई  नही ं।

 (a)  a1

 नवागांव
 में  at  परीक्षण  कूप

 श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 श्री  स०  चं०सामन्त  :
 २  2  ye,

 a पी  सुधांशु  दास

 \
 श्री  महेश्वर  नायक

 :

 कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  के  नवागांव  क्षेत्र  तेल  क्षेत्र  )  में  नये  परीक्षण  कपों  का  छिद्र  किया

 यदि
 ही  तो

 छिद्रित  कूपों  कीं  क्या  संख्या  है  ;  कौर

 छिद्र  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री
 हुवा यून  :

 हों  ।
 34-3-"¥

 तक  तीन  कप  पूरे  किये  गए  हैं  ।  दो  नये  छिद्रों  का  छिद्रण  किया  जा  रहा

 (7)  प्राथमिक  परीक्षण  के  दौरान  दो
 कपों  में  तेल  मिला  है  जबकि  तीसरे  कभी  परीक्षण

 किया  जाना  है  ।

 VWRoE
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 a

 Answers

 an  at

 Teachers  in  Private  Schools

 2360.
 (Shri  Sidheshwar  Prasad  :

 <  Shri  Kappen  :

 Shri  A.  N.  Vidyalankar

 Will  the  Minister  of  Education  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  proposal  to  bring  forth  &  Bill  for  safeguarding
 interests  of  teachers  in  private  schoo!s  is  under  consideration;

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  proposed  Bill;  and

 (0)  when  the  Bill  is  likely  to  be  introduced  in  Parliament  ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M  .C.  Chagla)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  proposed  Bill  is  still  in  examination  stage.

 (c)  As  soon  as  the  necessary  procedures  are  completed  and  the  bill  is  ready
 for  being  brought  before  the  Parliament.

 भक्तों  प्रौद्योगिकी  कानपुर

 २३६१.  श्री  -1 6५.  ना०  चतुर्वेदी
 :  कया  शिक्षा  पस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  में  नियुक्त  अध्यापकों  के
 वे  तन

 कौर  श्रहंतायें  तथा

 हैं  ;  पौर

 उपरोक्त  अध्यापकों  को  चुनने  का  क्या  तरीका  है  कौर  चयन  निकाय  में  कौन  कौन

 व्यक्ति  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  क०  ale
 जानकरी  एकत्र  की  जा  रही

 है

 सभा  पटल  पर  रख  दीः  जायेगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  भ्रनुसुचित  जातियों  का  कल्याण

 २३६२.  थ्री  विश्वनाथ  पांडेय  :
 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  वर्ष  ERR— GR  में  &&  ३-६४  में  अ्रनुसुचित  जातियों के

 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  को  कुल  कितनी  रकम  ग्रावंटित  की  है  ;  कौर

 इन  वर्षों  में  राज्य  सरकार  को  वास्तव में  कितना  धन  दिया  गया  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  २८४.  ८१  लाख  रुपये  ।

 ROW. VY  लाख  रुपये  |

 उत्तर  प्रदेश  म  वि दवे विद्यालयों  को
 सहायता

 श्री  विश्व  माथ  पाण्डेय :

 {  att  बजट  पाण्डेय  :

 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  mah  द्वारा  उसर  प्रदेश  में  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को

 कितना  भ्रनुदान  दिया  गया  att  बहू  अनुदान  किस  प्रयत्न  के  लिये  दिया  गधा  ate  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  यह  कब  दिया  गया  ;
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 लिखित  उत्तर RR,  १६६४
 '

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  विश्वविद्यालयों  3  धन  की  कम  के  कारण  विश्वविद्यालय

 खान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  स्तर  लागू  नहीं  किये  हैं  ;

 क्या  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  आयोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में
 विश्व  विद्य/लयों

 से  सम्बद्ध

 कालिजों  को  भीਂ  अनुदान  दिये  गये  हैं  ;

 यि  तो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कब  श्रमदान  दिया  कालिजों  के  क्या  नाम

 प्रत्येक  को  कितनी  धनराशि  दी  गयी  झ्र  यह  किस  प्रयोजन  कै  लिये  दी  गयी  ?

 शिक्षा  मंत्री  Yo  :  कौर  अपेक्षित  जानकारी  वाले

 संलग्न
 में

 रखे  गये
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  २७६२/६४]

 नहीं  ।

 हां  ।

 उर  प्रदेश  को  सांस्कृतिक च्

 २३६४.  श्री  विश्व  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  ्  FERRE  में  सांस्कृतिक

 योजना  के  लिये  कोई  area  दिया  यया  है

 यदि  तो  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  सनौर  श्री  तक  प्रत्येक  को  कितना  अनुदान  दिय

 गया

 शिक्षा  मंत्री  Ho  Bo  :  हां

 दिये  गये  भ्रनुदानों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 (१)  सांस्कृतिक  दलों  के  अन्तर्राज्यीय तबादले  के  लिये  २०००  रुपये  ।

 (२)  शभ्रम्रिम  क्षेत्रों  में  सशस्त्र  बलों  के  मनोरंजन  के  लिये  सास्कृतिक  दलों  के  लिये  Soo

 रुपये  ।

 (३)  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  खुले

 थियेटरों  के  लिये  ६८००  रूपये  ।

 (४)  संग्रहालयों  के  पुनर्गठन  ate  विकास  के  लिये  २,३२,४३२  रुपये  ।

 (५)  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  की  तैयार  करने  के  लिये

 ६०००  रुपये  ।

 मेट्रिक  के  बाद  को  छात्रवृत्तियां

 २३६४  श्री  विषव  नाथ
 पाण्डेय

 :
 कया  शिक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १६६३-६४  में
 उत्तर  प्रदेश  में  मै  ट्रिक  के  बाद  अध्ययन  के  लिये  अनुसूचित  जातियों

 झर  अन्य
 पिछड़े  के

 विद्याथियों को  कुल  कितनी  छात्रवृत्तियां दी  गयी  हैं  ;

 वर्ष  V&RR—E¥  में  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  से  उनके  लिये  कुल  कितने  विद्यार्थियों  ने  श्रावण

 |  दन  किया  ?

 tWho’s  who
 rr  नट

 222.0
 4311



 Written  Answers  April  22,  1964

 ला  raw

 शिक्षा  मंत्री  Yo  Fo  :

 (१)  अनुसूचित  जातियां  419, 453 रे

 (2)  अन्य  पिछड़े  वर्ग  FOR

 29, 9R¥ (१)  भअ्रनुसुचित  जातियां

 (2)  sea  पिछड़े  वर्ग  GVH

 तेल  के  faa दून  घाटी  में

 श्री  प्र०  रुठ  चक्रवर्ती :

 र  श्री  नि०  ०  भास्कर :

 |  श्री  विश्व  नाथ  पाण्डेय

 २३६६.  थी  विशव  नाथ  राय  :
 |

 श्री  श्रोंकारलाल  azar :

 |
 भी

 रा मह रख यादव  :

 |  श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिमालयवर्ती  क्षेत्र  wit

 तराई  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  से  दून  घाटी  में  अधिक  तेल  निक्षेपों
 के  किस  हद  तक  पाये  जाने  के  बारे  में  पता

 है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  :  हिमालयवर्ती  क्षेत्र  धौर  तराई  क्षेत्र  में

 सर्वेक्षण  जारी  है  कौर  प्रभी  तेल  की  सम्भावना  हों  का  निश़्चित  मूल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं हो
 सका

 4 || है

 Awards  to  Teachers

 2367.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Education
 ‘be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  teachers  who  have  been  given  awards  by  the  Central
 ‘Government  during  the  last  four  years  from  1960-61  to  1963-64;  and

 (b)  the  State-wise  break-up  thereof  ?

 The  Minister  of  Education  (Shr {Oak  i  M.  C.  Chagla):  (a)  326  teackers
 received  the  awards  as  under

 1960-61  प्र
 1961-62  85
 1962-63  85
 1963-64  85

 Total  326

 (b)  A  statement  is  placed  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha.  [Placed  in
 Library,  See  No.  L.T.  2763/64).
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 लिखित  उत्तर २  १८८६
 Le  PS.  on  हनक ला som  nee

 ~
 पोट  ब्लेयर  a  वालों  का  परिसीमन

 २३६४.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कया  गुह-कार्य  मनवती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पोर्ट  ब्लेयर  नगरपालिका  क्षेत्र  के  वार्डों  का  इस  प्रकार  परिसीमन  करने  के  क्या  कारण

 है ंकि  सबसे  बड़े  मेवे  {Ev  की
 मतदाता  सूची  के  अनुसार  लगभग  २०००  मतदाता  हैं  रोक

 सबसे छोटे  ः  में  लगभग  ५००  मतदाता हैं  ;  कौर

 (@)  क्या  सरकार  अगले  नगरपालिका  चुनावों  से  पूर्व  वार्डों  का  फिर
 से

 परिसीमन  करेगी

 ताकि  हरेक  में  मतदाताश्ों  की  संख्या  लगभग  बराबर  हो  जाये
 ?

 हुक्काम  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :  नगरपालिका बोर्ड  के  वार्डों  का

 १६५७  में  तब  की  स्थिति  को  देखते  हुए  परिसीमन  किया  गया  था  ।

 (@)  हां  ।  नगरपालिका  sts  के  चुनाव  VERY  में  होंगे  कौर  तब  तक

 प्रशासन  का  प्रस्ताव  नगरपालिका  वार्डों  का  फिर  से  परिसीमन  करना  है  ।

 गोवा  में  उवंरक  कारखाना

 २३६४.  att  प्र०  न  बदगा  :  क्या  पेट्रोलियम प्रौढ़  रसायन  मन्त्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  पोतना  में  एक  sata  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ः  गोझा  में  अमोनियम

 फॉस्फेट  के  उत्पादन  के  लिये  एक  बे्रक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  एक  गैर  सरकारी  पक्ष  के

 आवेदन  पत्र  पर  विचार  किया  गया  कौर  उसकों  स्वीकार्य  पाया  गया  ।  इनको  स्वीकृति

 पत्र  भेजा  जा  रहा  है  ताकि  यह  पक्ष  लाइसेंस  दिये  जाने  से  पुर्व  योजना  के  सभी  ब्योरों  को  रहती  रुप

 दे  सक े।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌

 Rayo.  श्री  Wo  क्या  शिक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  वैज्ञानिक  ate  प्रौद्योगिकी  अनुसन्धान  परिषद्‌  में  उपनिदेशकों  कौर

 सहायक  निदेशकों  के  पदों  की  नियुक्ति  में  कोई  निश्चित  नीति  अपनायी  जाती  है  ;

 की  गयीं  ;  कौर
 )

 क्या  इन  पदों  पर  हाल  में  की  गयी  पदोन्नतियों  और  नियुक्तियां  उपयुक्त  विज्ञापन  देकर

 यदि  तो  क्या  सरकार  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखेगी
 जिसमें  पिछले  महीनों

 में  की  गयीं  ऐसी  पदोन्नतियों  शरर
 नियुक्तियों  का  ब्यौरा  हो  ?

 दिक्षा  मंत्री  स०  Fo  :  (3)  नीति  यह  है  कि  निदेशकों के  पदਂ  के  लिये  विज्ञापन

 नहीं  दिये
 जाते  ।

 अरन्य  पदों  को  विज्ञापित  किया  जाता  है  लेकिन  इस  पर  एक  योग्य  वैज्ञानिक
 कों  रखा  जा  सकता  है  लेकिन  तब  जबकि  इस  पद  को  विज्ञपित  किया  जाये  श्र  व्यतीत  को  ददन  प्राकार

 पर  नियुक्त  किया  जाये
 जब

 तक
 कि

 वहू  अन्यों  के  साथ  बाद  की  तिथि  को  एक  चिह्न  समिति के  समक्ष
 केश  न  ru  जाये  |
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 warez.

 (@)  पिछले  महीनों  में  उपरोक्त  भाग  की  व्यवस्था  के  अनुसार  नियुक्तियां  की  गयीं  ।

 उप  निदेशक
 की  श्रेणी  में  एक  मामले  में  पदोन्नति  की  गयी  जहां  कि  एक  वृत्ति  भोगी  का  पद  ऊंचा  किया

 गया  |

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  9-99 - FERS  से  34-2-FER LS

 तक  की  afr  में  निदेशक  उप-निदेशक  कौर  सहायक  निदेशकों  के  पदों  पर  की  गयी  नियुक्तियों
 के

 में  बताया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  RoEY/E¥]

 सेन्ट्रल  जेल  में  विदेशी  राष्ट्र जन

 २३७१.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  विदेशी  राष्ट्र जनों  को  सेंट्रल  जेल  नयी  सप्ली  में  सजा  दी  गयी  है  या  कैद  करके

 गया  है  ae  उनमें  से  कितने  नबी  कौर  कवि  क्लास  में  हैं  ।

 क्या  विदेशी  राष्ट्रजनों  को  पाश्चात्य  भोजन  fear  जाता  है  ;  और

 क्या  उन  भारतीयों  को  भी  जो  पाश्चात्य  भोजन  चाहते  वैसा  भोजन  दिया  जाता  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विदेशी  राष्ट्र जनों  की  संख्या  १२

 नबी  क्लास

 *सीਂ  क्लास  १०

 जी  केवल  उन्हीं  को  जो  पाश्चात्य  भोजन  के  शादी  हैं  ।

 जी  हां  केवल  उन्हीं  को  जो  वास्तव  में  पाश्चात्य भोजन  के  ara  हैं  ।

 सहायकोंਂ  की  वरिष्ठता

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :
 RRR

 हुक्म  चन्द  कछवाय
 :

 क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  के  सहायकों  की  are  उनकी  वरिष्ठता  गलत  निर्धारित

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ;

 यदि  तो
 क्या  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय

 के  ३  १९६६४ के  निर्णय के
 आधार

 पर  उन  के  सम्बन्ध में  कोई  कार्रवाई  की  गयी  थ  ;  रोक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ल०  ना०  से  (7)  प्रभी  हाल  में  इलाहाबाद
 पाता  दा न्यायालय  के  निर्णय  का  निर्देश  करने  वाले कुछ  भ्र भ्या वेदन  कदम  g  ए  उन  पर  विचार  at

 ||
 Ss

 रै Assistants.
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 प्रारंभ  २२,  PE RY  लिखित
 उत्तर lt

 देहरादून में  बस

 यश्पाल सिंह

 २३७३ श्री श्री
 स०  मो०  बनर्जी  :

 क्या  gard  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 Far  १४५  १९६४  को  देहरादून में  सर्वे  श्राफ  इंडिया  कार्यालय के  पास  एक  बस

 पाया गया  था  ;

 क्या  किसी  जांच  पड़ताल  का  aren  दिया  गया है  ;  सनौर

 क्या  किसी  मुजरिम  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 :  जी  नही ं।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विभागीय  उपहार-गृह

 २३७४.  श्री  Ao  सि०  सहगल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  की  कमेंचारी  परिषदों  के  निर्वाचित  सदस्यों  को

 विभागीय  उपाहार  हों  के  प्रबन्ध  में  सम्बद्ध  नहीं  किया  जाता  ;

 क्या  विभागीय  उपहार  गृहों  में  नियुक्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  कोई  परिलब्धियां

 जाती  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसे  सरकारी  कमेंचारियों  को  कुल  कितनी  परिलब्धियां  दी  गयी  हैं  ?

 yard  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी  नहीं  ।
 उनके  प्रतिनिधि

 होते हैं

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 अखिल  भारतीय  सेवा  पदाधिकारी

 २३७५.  थ्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यहं
 बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 अखिल  भारतीय  सेवा  के  कौन  कौन  से  ऐसे  पदाधिकारी  हैं  जो  ५५  वर्ष  की  उधर  में  सेवा

 निवृत्त  हुए  हैं  तर  जिन्हें  Xs  वर्ष  तक
 सेवानिवृत्ति  की  ora  में  वृद्धि  का

 लाभ  नहीं  दिया  गया  है  ;

 उनके  मामलों  की  छानबीन  किस  प्रकार  की  गयी  थी  ;

 क्या  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  से  परामर्श  किया  गया  ?

 (=)  AY  वर्ष  की  उसर  में  ऐसी  सेवानिवृत्ति  के  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ;  site

 कितने  लोग
 ५४

 वर्ष
 की

 arg  सीमा  पार  कर  चुके  हैं
 ?

 गुह-कार्यो  मंत्रालय  मे
 उपमंत्री  ल०  नाठ  :

 एक  पदाधिकारी  श्री  ए  ०  ग्राम
 खाँ  पी०  एस  o——STT  नोटिस  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  सेवानिवृत्त  gar

 १४
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 लि

 एक  दूसरे  पदाधिकारी  श्री  वाई०  भाग  Late
 (are  ०  ए०

 CH  o——TE ब्  नन  प्रदेश  को  भी  नोटिस दी
 गयी  है

 जिसके  अ्रनुसार  नोटिस  की  wafer  समाप्त  होने  के  बाद  उसे  १०  ERY  को  सेवा  निवृत्त  होना

 पड़ेगा ।

 (a)  राज्य  सरकारों  ने  ५५  वो  की  उम्र  तक  पहुंचने  वाले  अफसरों  के  मामलों  पर  विचार

 किया  att  उन्हें  नोटिस  देने  के  लिए  जिसके  अनुसार  उन्हें  सेवानिवृत्त  होना  भारत  सरकार

 की  स्वीकृति  मांगी  भारत  सरकार  ने  उन  मामलों  पर  विचार  किया  रोक  उन  पर स्वीकृति  दी  ।

 जी  नहीं  ।

 १६  १९६४  को  एक  मामला  |

 Rk—F— LEY  को  भाई०  Uo  एस०  में  ७२  कराई  पी०  एस  ०
 में

 ३६  अफसर थे  जिनकी  ser  ५४५  वर्ष  से  ज्यादा थी  ।

 faaaty  am  विनियमों  का  उल्लंघन

 २३७६.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इ०  एम०  सी
 ०  जैसों  पश्चिम  बंगाल  तथा  उसकी  सहायक

 कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  ate  तथाकथित  भ्रष्टाचार  की  जांच  पूरी  हो

 चुकी है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 जांच  किस  दिशा  में  है  ;  और

 क्या  कोई  श्रमिकों  लगाये  गये  हैं  ?

 गह-कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हाथी

 बिजली  बोर्डों  के  प्रति  तथाकथित  धोखा  धड़ी  सम्बन्धी  मामलों  की  जांच  विशेष

 पुलिस  मिष्ठान पुरा  कर  चुका  है

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  तथाकथित  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  प्रतिवर्ष  निदेशालय  विदेशी  मुद्रा

 विनिमय  अधिनियम  के  ग्रनुसार  न्यायनिणंय  कार्यवाही  पहले  ही  श्रारम्भ  कर  चुका

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 att  (4)  मामलों  की  जांच-पड़ताल  विशेष  पुलिस  प्रतिष्ठान  बहुत  पहले  ही  पूरा

 कर  चुका  एक  मामले  में  जबलपुर  के  स्पेशल  मजिस्ट्रेट  area  में  उस  कम्पनी  श्र  उसके

 सात  पदाधिकारियों  पर  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  ५११  के  साथ  पठित  धारा  '४२०,

 CRE,  VOR,  १०९,  ११६  कौर  ४२०  के  अधीन  अभियोग  लगाया गया  था  ।  एक  दूसरे  मामले  में

 उस  कम्पनी  कौर  चार  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  ४२०  के  साथ  पठित

 धारा  रख  श्र  रायात-निर्यात  नियंत्रण  १९४७  की  धारा  ५  र  भारतीय  ee

 संहिता  ४२०  के  अधीन  oar  निर्यात  के  उप  मुख्य  नियंत्रक  ने  शिकायत  दर्जें  की

 न्यायालयों  ने  प्रभी  तक  अभियोग  नहीं  लगाये  हैं  ।

 | बडे १६  4316



 लिखित  उत्तर १८८६  )

 इलेक्ट्रोनिक  TT
 bps दिह बे दे

 करेंगे  कि
 ह

 जो  राम  रख  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  तेल  att  प्राकृतिक  गस  देहरादून  देश  में  पहला  इलेक्ट्रोलागिंग  यूनिट

 पनबिजली  से  लट्ठे  काटने  का  यंत्र  )  तेयार  करने  में  सफल  हुमा  है  ;  कौर

 यदि  तो  भारतीय  व्यापार  कौर  म्रथे-व्यवस्था  पर  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रो  हुमायन्‌  तेल  कौर  प्राकृतिक  गेस

 आयोग  ने  प्रयोगात्मक  अधार  पर  कुछ  ग्रौजारों  का  एक  सेट  जो  इलेक्ट्रो  लानिंग  यूनिट  का  एक

 तेयार  किया  भी  इन  औज़ारों  का  परीक्षण  बाकी  है  ।

 इन  ग्रौज़ारों  का  परीक्षण  हो  जाने  ae  उन्हें  संतोषजनक  समझे  जाने  के  देश  में

 उनका  उत्पादन  आरम्भ  किया  जायेगा  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  ।

 उड़ीसा  में  मैट्रिक  से  पहले  की  छात्रवृत्तियां

 RRa.  श्री  रामजन्म  उलाका
 :

 ने  श्री  घुले वर  मीना  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  PERI  में  श्रनुपुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  लिए  मै  ट्रिक-पुल  छात्रवृत्तियों  के  अधीत
 दी

 जाने  वाली  रकम  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 से  प्रार्थना की  है  ;  शौर

 यदि  तो
 उस

 बारे  में  सरकार
 की

 क्या  राय  है
 ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  हां  |

 FERRE  में  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  १६.  ००  लाख  रुपये

 की  पुरी  पूरी  रकम  (८  लाख  रुपया  waged  नातियों  ae  ८  लाख  रुपया  अनुसूचित  त्  fer

 जातियों  के  मंजूर  की  जा  चूकी  है
 '

 महाराष्ट्र

 ~
 arfcaray

 QE.  को  दे०  fo  पाटिल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  प्रदेश  आदिवासी  सेवा  मंडल  के  तत्वावधान  में  आदिवासियों  का  एक

 शिष्टमंडल  २७  १९६३  को  उनसे  मिला  था  कौर  उसने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  |

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 उस  पर  कार्यवाही की  गयी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 (
 oes

 os torst) a  |  :  जी

 ३१७
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 me  on

 be  al
 मुख्य  बातें  दत  प्रकट  कि

 हैं  —

 (१)  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  लिए  एक  अलग  आयुक्त  चाहिये  ;  कौर

 (2)  अनुसूचित  ares  जातियों  की  सुची  विशेषकर  विदर्भ  प्रदेश  संघ  धन

 अनुसूचित  प्राचीन  जातियों  के  लिए  बिलकुल  err  एक  आयुक्त  होना  चाहिये  या  नहीं

 इस  प्रशन की
 भली  भांति  छानबीन

 की  गयी  थी  कौर  यह  समझा  गया
 कि  अलग  झ्रायुक्त की

 आवश्यकता  नहीं  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  की  सूचियां  संशोधित  करने  का  विषय  विचाराधीन

 इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  के  8.0  १९६४  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ५७  के  उत्तर

 ओर  ध्यान  झ्राकृष्ट  किया  जाता है  |

 लड़कियों  के  लिये  पॉलीटेकनिक

 २३८०.  श्री  गो कुलानन्द  मिलती :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  उड़ीसा  भर  में  चार  स्थानों  पर  लड़कियों  के  लिए

 पोलिटेकनिक्स  स्थापित  करने  की  योजना  पर  विचार  हो  रहा  है  ;

 यदि  योजना  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  क०  :  हरी शरार  उड़ीसा  झा साम  की

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  लड़कियों  के  चार  पॉलीटेकनिक  खलने  की  व्यवस्था  की  गयी  उस

 बारे में  विस् तू त्न  योजनाएं  जिनमें  उन  स्थानों  भी  उल्लेख  होंगा  जहां  कि  वे  स्थापित

 प्रभी  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 हरिजनों  कल्याण

 मेरे  १०
 ै  श्री  विश्वास  प्रसाद

 :

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरिजनों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  afer

 जातियों  तथा  aa  पिछड़े  वर्गों
 के

 रखी  भारतीय  संघ  ने  सरकार  को  कई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया है  ;.

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  ;  कौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  जाने  वाली  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  जी

 we  विवरण  संलग्न
 है

 ।

 पुस्तकालय  मे  रखा  गया  ।  कृपया  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  WEY /E¥]
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 cea¥

 fanart न्य  NUS  में  भवन  निर्माण  समितियां

 (  श्री  बजाज सिह  :

 श्री  बड़े
 : २३८२

 थी
 हुक्म  चन्द  कछवाय :

 क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दि  में  कितनी  भवन-निर्वाण  सहकारी  समितियां  हैं  ;

 (a)  कितनी  समितियों  कों  जमीन  दी  गयी  है  ;  शौर

 बाकी  समितियों  को  जमीन  कब  तक  दी  जाने  वाली  है  ?

 गुह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ल०  ato  :  र८२ ॥

 251.

 (7)  १४  भवन  निर्माण  सहकारी  समितियों  a  जमीन  दी  गयी  है  लेकिन  उन्हें  कब्जा  नहीं

 दिया  गया  है  क्योंकि  उन्होंने  प्रीमियम  नहीं  wer  की  है  ।

 अन्य  २३  भवन  निमाण  सहकारी  समितियों  के  लिए  ११०  एकड़  जमीन  साफ की  जा  रही  है

 शर  वह  पुरा हो  जाने  के  बाद  ही  भूखंडों  का  कब्जा  दिया  जायगा  |

 ११३  समितियों  से  यह  पूछा  गया  है  कि  कया  वे  उन  क्षेत्रों  में  जहां  अगले  ५  से  १०  सके  अन्दर

 नगरपालिका  की  सेवाएं  नहीं  दी  जा  सकें  अधिक  रिक्त  भूखंड  लेना  पसन्द  करेंगी  ;  बाकी  समितियों

 से  भी  यही  पूछा  जा  रहा

 हज़रत बन  क  पवित्र  बाल  को  चोरी  क  मामले  क  लिए  न्यायाघीश

 २३८३.  श्री  हरि  कामत  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  २४५  PERY  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ७५३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  ौर  कश्मीर  सरकार  से  हजरत  बल  के  पवित्र  बाल  की  चोरी  के  मामले  में

 निणंय  देने  के  लिये  किसी  न्यायाधीश  की  सेवाओं  के  लिये  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ;  शौर

 (@)  यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  नहीं  ।

 wat  ही  नहीं  उठता  |

 Ammonium  Chloride  Fertilizers

 hri  Bal  Kris  hna  Singh  :
 2384.

 2  Shri  Bishwan  ath  Roy  :

 1  Shri  Raj  deo  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  na
 of  ammonium  chloride  fert

 mes  of  factories  that  are  engaged  in  the  production
 ilizers  ;

 WILE
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 (b)  whether  these  factories  produce  ammonium  chloride  fertilizers  in  the

 form  of  powder  which  is  injurious  to  the  plants  and  not  in  crystal  form;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  connection
 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 Sahu  Chemicals  Soda  Ash  Factory  at  Varanasi. (Shri  Alagesan):  (a)  One.

 (b)  Produced  in  crystal  form.

 (c)  Does  not  arise.

 अन्दमान  कौर  तिकोना  द्वीप  समूह  के  लिए  मंत्रणा  समितियां

 २३८५  श्रोता  साबित्री  तिगत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रत्दमान  शरीर  निको  जार  द्वीपसमूह  के  लिए  गुद  मंत्री  की  मंत्रणा  समिति  ग्रोवर

 ह
 मुख्य  आयुक्त  की  मंत्रणा  स्मिति  वर्ष  PEEV-EM  के  लिए  पुनगंठित  की  गयी  है  |

 यदि  तो  इन  समितियों  के  नये  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?.

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रों  (at  :  ale  (q)  aril  हो  समितियों  के

 gator  का  विषय  विचाराधीन  है  ।

 Production  of  Dry  Protein

 2386.  Shyi  Onkar  Lal  Berwa  e  Will  the  Minister  of  Education  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  according  to  the  researches  made  in  the  Central

 Drug  Research  Institute,  Lucknow  dry  protein  can  now  be  produced  in  India

 in  large  quantity;  and

 (0)  if  so,  the  mzasures  Government  propose  to  take  to  encourage  its  pro-
 duction  ?

 The  Minister  of  Education  (Shri  M.  C.  Chagla):  (a)  The  work

 carried  out  at  the  Central  Drug  Research  Institute,  Lucknow,  relates  to  the

 development  of  a  process  for  the  preparation  of  protein  hydrolysate  from  oil

 seed  cake  for  oral  therapy  of  protein  malnutrition.

 b)  the  process  has  been  released  free  of  any  charge  for  exploitation  by  the

 pharmaceutical  industry.

 Vishwayatan  Yoga  Asharam

 2387.  Shri  Yashpal  Singh:  Willthe  Minister  of  Education  be  pleased
 to  state

 (9)  whether  any  grant  is  given  by  Government  to  Vishwayataa  Yoza
 Asharam  ;

 (b)  if  so,  the  amount  of  assistance  given  during  the  last  five  years  :  and

 (c)  whether  Government  have  been  receiving  complaints  from  time  to  time

 regarding  the  misuse  of  this  amount  and  if  so,  the  action  taken  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  (Shri  Bhakt

 Darshan)  (a)  Government  has  given  grants  in  the  past  to  Vishwayatan
 Yoga  Ashram;
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 (0)  1959-60  70,000

 1960-61  40,000

 1961-62  92,000

 1962-63  272408

 1963-64  NIL

 229,408

 (c)  Some  complaints  have  been  received  and  are  being  looked  into.

 इंजीनिर्यारग  अनुसन्धान

 २३८८.  श्री  दी०  च०  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कया  PE QV—EX  मैं  मेकेनिकल  me  भारी  इंजीनियरिंग  के  सम्बन्ध  में

 अ्रनुसंधान  कौर  विकास  के  लिये  कोई  धन  दिया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  कितना  कौर  किन-किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  भ्रनुसन्धान  प्रारम्भ  विद्या  जाने

 वाला है  ?

 दिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  म०  मो०  :  अदर  जहां  तक
 शिक्षा  मंत्रालय

 का  संबंध  वैज्ञानिक  तथा  mata  अनुसंधान  परिषद्‌  के  अधीन  केन्द्रीय  मैकेनिकल

 इंजीनियरिंग  अनुसंधान  के  लिए  वर्ष  १९६४-६५ के  लिए  १३  लाख  रुपये

 और  १२.५९  लाख  रुपये  की  रकम  बजट  में  रखी  गई  है  ae  श्रनूसन्घान

 शाला  मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  करती  है  ।

 मार्क  निकल
 प्रौढ़  भारी  इंजीनिर्यार्ग  के  संबंध  में  खासकर  श्रनुसंघान

 श्र  किस  के  लिये  अलग
 से  कोई  रकम  नहीं  दी  गई  है  ।  फिर  मशीन

 मेक  निकल

 इंजीनियरिंग  श्र  इलेक्ट्रिकल  मदीन  डिजाइन  के  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  वाले  कुछ  fara-

 विद्यालयों  are  इंजीनियरिंग  संस्थाओं  कों  ये  पाठ्यक्रम  संगठित  करने  के  लिये  श्रावर्तक  तथा

 अनावेदक  व्यय  के  लिए  शतप्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  ।  इन  पाठयक्रमों  को  चलाने  का  खर्च  उन

 विद्वविद्यालयों।संस्थात्रों  के  अपने  अपने  विभागों  के  विकास  के  लिये  उन  के  समेकित
 अनुमानों

 र्म

 शामिल  कर  लिया  गया  है

 ace  गोल्फ  चे  स्पियनशिप

 Qa.  श्री  राम  हरख  यादव :

 Lat  मुरली  मनोहर  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  कया  Wee  में  रोम  में  होने  वाली  वर्ल्ड  गोल्फ  चैम्पियनशिप  में  भाग  लेने  के

 लिए  अखिल  भारतोथ
 खेलकूद  परिषद  श्रषने  प्रतिनिधि  भेजने  वाली  है  या  क्सी  भारतीय  टीम  को

 भेजने  का  समर्थन  करने  वाली  है  ;  ate

 यदि  तों  उसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है  ?
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 Written  Answers  Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  सकत  जीवन  alas  भारतीय  खेलकूद  परिषद

 ने  सिफारिश  की  है  कि  एक  भारतीय  टोम  को  जीतने  चार  गोल्फर  कार  एक  मैनेजर  वर्ल्ड  गोल्फ

 चैम्पियनशिप  में  भाग  लेने  की  अनुमति  जाये  ौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  उसे  विदेशी  मुद्रा  दी  जाये  ।

 सरकार  परिषद्‌  को  सिफारिश  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाना

 २३९०.  थ्रो  इन जोत  गुप्त : च्छ  क्या  पेट्रो  लियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बरोनी  स्थित  इंडियन  रिफाइनरोज़  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  को  कोई

 निर्माण  भत्ता  दिया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  की  अरन्य  सभी ्

 परियोजना ग्र ों  के  कर्मचारियों  को  निर्माण  भत्ता  मिल  रहा  है  ;  a

 इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  हनुमान  जी  हों  ।

 ae  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नांगल  बांध  में  पोलिटेविंतक

 RIEY  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  २४  १६६४  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 BARE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ईष्या  नंगल  बांध  क्षेत्र  में  जो  पिछड़ा  तरा  पहाड़ी  इलाका  है  कौर  जहां  ४०,०००  की

 आबादी  है  जिनमें  प्रतिकार  sata  कारखाना  ale  भाखड़ा  बांध  परियोजना  के  लिये  अजित

 क्षेत्रों  से  विस्थापित  व्यक्ति  सरकार  कोई  पॉलीटेकनिक  स्थापित  करने  वाली  है  ;  शर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  मु०  कण  :  राज्य  सरकार  से  ऐसी  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं

 हुई
 है

 |

 नंगल  में  पोलिटेक्निक  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  सबसे  पहले  राज्य  सरकार  द्वारा

 उसकी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रधान  विचार  किया  जायगा  |

 Scheduled  Caste  Community  in  Rajasthan

 (Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 2392.  <  Shri  Hukam  Chand  :

 |  Kachhavaiya  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Government  propose  to  depute
 some  high  officials  to  enquire  into  the  conditions  of  Scheduled  Caste  com
 in  Rajasthan;  and

 munity

 (0)  if  so,  the  duties  assigned  to  such  officials  ?
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 लिखित  उत्तर अप्रेल
 RR

 १९६४

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministryof  Home  Affairs  (Shrimati

 Chandrasekhar)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Manufacture  of  Arms

 Shri  P.  L.  Barupal  :

 Shri  Subodh  Hansda  :

 |  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 |  Shri  R.  Laskar  :

 2393-  Shri  Wadiwa  :

 Shri  Babunath  Singh  :

 |  Shri  Ram  Sewak  :

 |  Shri  P.  C.  Barman  :

 |  Shri  Daljit  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (4)  the  number  of  States  in  which  licences  have  been  ह्  न्गा eran  ted  since  1956
 for  the  manufacture  of  arms  besides  the  ordnance  factories;

 (b)  the  number  of  such  factories  in  each  State  and  the  type  of  arms  being

 produced  in  them  ;  and

 (c)  whether  Government  proppse  to  set  up  any  other  factory  in  view  of  the

 shortage  of  small  arms  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Hathi)  :

 (a)  to  (c).  The  information  is  being  collected  from  the  authorities  concerned
 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  when  received.

 Castic  Soda  and  Plastic  Factories  for  Rajasthan

 2394.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  e e  Will  the  Minister  of  Petroleum
 and  Chemicals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  proposal  to  set  up  a  caustic  soda  and  plastic  factories  in

 Rajasthan  is  under  corisideration;

 (b)  if  so,  the  location  thereof  and  the  time  likely  to  be  taken  ;  and

 (c)  the  estimated  cost  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals

 (Shri  Alagesan)  :  (a)  One  Caustic  Soda,  Polyvinyl  Chloride  and  Calcium
 Carbide  unit  in  the  private  sector  namely,  Rajasthan  Vinyl  and  Chemi-
 cal  Industries  Ltd.,  has  gone  into  production  early  in  1964  at  Kotah  in  Rajasthan
 State  and  there  is  no  res  h  proposal  for  setting  up  any  other  caustic  soda  and
 plastic  factory  in  that  Sta  te

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 पुलिस  संगठन

 दी०  चं०  शर्मा  :

 RRR. ९
 श्री  ओंकार लाल  qq)  :

 (st  राम  रख  यादव  :

 कया
 गुह-कराये  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  ate  पंजाब  में  सक्रिय  चोरों  ate  ade  शराब  बनाने  वालों
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 Written  Answers  April  22,  1964:
 ——  —

 के  गिरोहों  के  विरुद्ध  निरन्तर  कार्यवाही  के  लिए  एक  अन्तर्राज्यीय  पुलिस  संगठन  कायम  किया  जाने

 वाला  है  ;  शौर

 )  यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कायम  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल

 २३९६.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  गृह-कायें  मंत्री  ८  १९६४  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  CYS  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  उस  समय  राज्य  में  नहीं  थे  जिस  समय  कि  विधान

 ait  इलाहाबाद  उत््चन्यायालय  के  बीच  क्षेत्राधिकार  का  सांवैधानिक  झगड़ा  चल  रहा  था  ;

 यदि  at,  तो  किस  तारीख  से  किस  तारीख  तक  ;  श्र

 वहू  उस  समय  कहां  थे  ?

 गह  कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  से  राज्यपाल  लखनऊ  से  १५

 ard  को  रवाना  होए  कौर  पदिचमी  बंगाल  शौर  उड़ीसा  का  दौरा  करने के  बाद  YE  भाव  को  वापस

 गये

 उड़ीसा  में  संस्कृत  का  बिकास

 or का  पना
 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 RR
 श्री  घुलेववर  मीना  :.

 कया
 दिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  संस्कृत  के  विकास  के  लिये  VEE R-EW  में  स्वयंसेवी  संस्थाओं
 कों

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;

 a  दिये उपरोक्त  अवधि  में  जिन  संस्थानों  को
 ये

 झ  oe  1  1Q4
 गये  उन  के  नाम  कया  हैं  ;

 तौर

 SE RV—-GX  में  संस्कृत  के  विकास  के  लिये  राज्य  की  स्वयंसेवी  संस्थानों

 केन्द्रीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  :  १,८००, 00  रु०  ॥

 श्रान्त  संस्कृत  जिला  कटक  |

 राशि  वा  राज्य  वार  आवंटन  नहीं  किया  जाता  है  संस्कृत  के  विकास  के  लिये  स्वयं  सेवी

 संस्कृत  ACI  तौर  पाठशालाओं  को  सहायता  देने  के  लिए  इस  मंत्रालय  की  योजना  के  श्रन्तगंत

 प्रति  वर्ष  प्रार्थना  पत्न  मांगे  जाते  हैं  अ्रौर  सहायता  आवेदन  करने  वाली  स्थानों  Hi,  उनके

 क्रियान्वित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  के  गुण-दोषों  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।
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 र  १८८६  )
 लिखित  उत्तर

 उड़िया  साहित्य  al  संस्कृति

 S  श्री  घेवर  मीना :
 VRE.

 श्री  रामचन्द्र उलाका  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उड़ीसा  को  उड़िया  साहित्य  ait  संस्कृति  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  तथा  उसके

 परिरक्षण  के  लिये  १९६३-६४  में  कोई  भ्रनदान  दिये  गये  थे

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  श्र

 उसी  प्रयोजन  के  लिये  FERM-EY  में  राज्य  को  कुल  कितनी  राशि  के  अनुदान  देने

 का  विचार है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  क०  हां  ।

 उड़ीसा  सरकार  अरि  उड़ीसा  की  संस्थानों  को  १९६३-६४  में  निम्नलिखित  अनुदान

 दिये  गये

 राज्य  सरकार  को  दिय  गये  अरन दान

 (१)  ६,०००  रु--उड़ीसा  दल  के  भ्राता  फॉर  राजस्थान  के  दौरे  के  लिये  ।

 (२)  3,500  Fo——FSlaT  दल  के  ईस्ट ने  कमान  के  दौरे  के  लिये  |

 (३)  Y,\9%o  रु--ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ५  श्री पन  एयर  थियेटर  स्थापित  करने  के  लिये  ।

 (४)
 ८०,०००  Fo——  श्राधघुनिक  भारतीय  भाषाओं  के  विकासਂ  की  योजना  के  ग्रन्थित

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दिये  गये  |

 (५)  1%, 7%9  रु०--““श्रजायबघरों  का  पुनर्गठन  att  विकासਂ  की  योजना  के  ग्रन्तगत

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दिये  गये  ।

 मेर  सरकारी  संस्थायें

 >)  नासा
 (&)  ५००  रु--बाल  कला  प्रतियोगिता  सच  ड्राइंग  प्रदर्शनी  के  (a4  WH  जिला  ड्राइंग

 मास्टर
 ब्रह्मपुर  को  दिया  गया  |

 (9)  ¥,000
 रु  oF  निर्माण  के  लिये  मयूरभंज  का  नृत्य  बरी पाड़ा  को

 दिया  गया

 १९६४-६५  में  उड़ीसा  सरकार की  दिये  जाने  वाले  अनुदानों  की  राशि  राज्य  सरकार

 से
 प्राप्त  किये  जाने  वाले  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  निर्भर  होगी  ।

 राज्यपाल

 QREE  श्री  हरि  विष्णु  कामत :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  १

 १६५६  से  २१  १९६४  तक  प्रत्येक  राज्य  का  राज्यपाल  अपने  राज्य  से  कुल  feat  दिनों  के

 लिये  भ्रतुपस्थित  रहा  ?
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 Statement  re:  Commonwealth  Prime  Ministers’  Vaisakha  2,  1886  (Saka)
 Conference

 गुह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  भ्रपेक्षित  जानकारी
 बताने

 एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  (qenreta  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०--२७६६/६४)

 दिल्‍ली  के  स्कूलों  के  अध्यापकों  को  सेवा  निवृत्ति  वायु

 २४००.  श्री  इ०  मधुसूदन  राव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  VEER  से  दिल्‍ली  के  सरकारी  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों

 के  म्रध्यापकों  की  सेवा  निवृत्ति  आयु  बढ़ा  कर  ५८  वर्ष  कर  दी  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  सुविधा  दिल्‍ली  के  सरकारी  सहायता  प्राप्त  कौर
 गैर

 सरकारी

 मान्यता  प्राप्त  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  को  नहीं  दी  गई

 क्या  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  शिक्षा  निदेशालय  सेਂ  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 है  ;  कौर

 यदि  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  म्रथवा  की  जा  रही  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  मु०  क०  :  इस  सामान्य  शर्तें
 के

 प्रवीन  कि  सरकार

 कर्मचारी  को  uy  साल  की  वायु  पर  बिना  किसी  कारण  बताये  ३  मास  की  सुचना
 देकर

 सेवा  निवृत्त  होने  के  लिये  कहे  सकती  है  ;

 प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकिਂ  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  पर  सेवा  निवृत्त

 के  भिन्न  नियम  लाग  होते  हैं  ।  इन  नियमों  के  वे  ६०  वर्ष  की  वायु तक  रहते  हैं  बात  कि

 स्वास्थ्य  ठीक  रहे  कौर  वे  सेवा  के  लिये  उपयुक्त  र

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह  ee  ey  we

 राष्ट्रमण्डल  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  COMMONWEALTH  PRIME  MINISTERS’

 CONFERENCE

 TATA  व  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति मंत्री  जवाहरलाल  AS):  अ्रध्यक्ष

 मैं  सभी  को  यह  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रमण्डल  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  की

 बैठक  जुलाई  मास  में  लन्दन  में  करने का  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  तिथि  ८  से  १४५  जुलाई

 है  लेकिन  ये  तिथियां  कभी  निश्चित  नहीं  हैं  ।  मैंने  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  है

 मुझे  आशा  है  कि  मैं  सम्मेलन  में  भाग  लूंगा  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  जब  प्रधान  मंत्री  जी  इतनी  लम्बी  यात्रा  पर  जा  रहे

 हैं  तो  यहां  पर  उनकी  भ्रनुपस्थिति  में  उनके  कार्य  की  देखभाल  कौन  करेगा  ?  एक  बार

 पहले  भी  जब  यहं  प्रश्न  उठा  था  तो  उन्होंने  कहां  था  कि  अवसर  खाने  पर  उप-प्रधान

 मंत्री  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  fear  जायेगा  ।
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 अप्रेल
 २२,  PERV

 गस
 दल

 पर  रसे  पक

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मूझे  याद  नहीं  है  कि  पहने  कभी  कोई  विशेष  व्यवस्था  की

 way  थी  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  पहले  एक  राष्ट्रमण्डल  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  के  अवसर  पर  स्वर्गीय

 मौलाना  were  को  उप-प्रधान  मंत्री  बनाया  गया  था  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 आपात्कालीन  जोखिम  बीमा  अघिनियम  site
 आपात्कालीन

 जोखिम

 बीमा  अधिनियम  के  eta  अधिसूचना  शौर  जमा  बीमा  निगम  के

 काय  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 (9)  श्रपापातकालीन  जोखिम  बीमा  १९६२  की  धारा  २

 की  डी-धारा  (७)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  ३०  १९६४  की  अधिसूचना  संख्या

 एस०  को  १११४  में  प्रकाशित  आपातकालीन  जोखिम  बीमा

 )  १९६४  ।  में  रखी  देखिये  संख्या

 एल०  टी ०  Box9/Re]

 (2)  श्रापातूकालीन  जोखिम  बीमा  YERR  की  धारा  ४५  की

 धारा  (६)  के  हि. ग्रत्तगत  दिनांक  ३०  qeev  की  अ्रधिसुचना  संख्या  एस०

 ato  १११४  में  प्रकाशित  श्रापातू  कालीन  जोखिम  बीमा

 {eRe  |  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ०

 Wxo/Ev]

 ३)  जमा  बीमा  निगम  qER4  की  धारा  ३२  की  उप-धारा  (२)
 के  भ्रन्तगत  दिनांक  ३१  १९६३  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  जमा  बीमा

 निगम  के  कार्य  की  उसके  विधिक  लेखे  atte  तत्सम्बन्धी  लेखा-परीक्षा

 ह्

 संहित  |  में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  zo  os /

 अखिल  भारतीय  सेवायें  अघिनियम  के  atta  अधिसूचना

 गुह-कायम  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  मैं  प्रतीत  भारतीय  सेवायें  अधिनियम

 १६५१  की  धारा  है  की  SI-9Iay  (२)  के  अन्तर्गत  अखिल  भारतीय  सेवायें

 सेवा-निवृत्ति  q&uc  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १

 १९६३  को  प्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  शार ०  sea  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी०  ROKe/EY]
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 April  22,  1964

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS

 AND  RESOLUTION

 बयालीसवाँ  प्रतिवेदन

 थ्री  कृष्णमूर्ति  राव  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  बयालीसवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 ह te  arte

 ae  ( AarteTT )  )  विधेयक

 Wakf  (Amendment)  Bill

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  हुमा यू नू  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  Vey  में  शभ्रग्रेतेर  संशोधन  करने  वाले  विधायक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  शझ्रनुमति  दी  जाये  प

 wea  महोदय  प्रश्न  यह

 वक्फ  qVeUy  में  अ्रप्रेतेर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  कों

 पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  114.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न

 The  motion  was  adopted.

 श्री  हनुमान  कबीर
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 कुक

 कायें  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 छब्बीसों  प्रतिवेदन

 श्री  राने
 :

 मैं  प्रस्ताव
 करता

 पक्  यहं  सभा  वाये  मंत्रणा  समिति  के  छब्बीसवें  प्रतिवेदन  जो  २१

 Veer  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  ।'

 अघ्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह

 ag  सभा  ata  मंत्रणा  समिति  के  छब्बीसवें  प्रतिवेदन  जो  २१

 १९६४  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  सहमत  है  हग

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 संविधान  १९६४  के  लिये  नियत  समय  को

 बढ़ा  कर  १०  घंटे  कर  दिया  जाये  प

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  अध्यक्ष  मेरा  अनुरोध  है  कि  जल  विवाद

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  नियुक्त  गुलाटी  अयोग  के  प्रतिवेदन  पर  बिचार  करने  के  लिये

 कुछ  समय  रखा  जाये  ।
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 समवाय  Peay 2  ease

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  बारे  में  तब  प्रश्न  उठाया  जाये  जब  संसद-कार्य  मंत्री  अगले

 सप्ताह  के  कार्यक्रम  की  घोषणा  करें  |
 |  है

 थी  Alo  मोरे
 च  )

 :  अधिवक्ता  १९६६४

 के  लिये  नियत  किये  गये  २  घण्टे  के  समय  को  बढ़ा  कर  कम  से  कम  ५  घण्टे  कर  दिया

 जाय े।

 मैं  श्री  बनर्जी  के  प्रस्ताव  का  भी  समर्थन  करता  हूं  ।

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  दमन  सनौर  दीव  न्याय  युक्त  का  न्यायालय

 न्यायालय  के  रूप  में  घोषित  fear  विधेयक  q&&R  के  लिये  नियत  किये  गये

 "१  घण्टे  के  समय  को  बढ़ा  कर  ५  घण्टे  कर  दिया  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  पहले  ही  श्री  बनर्जी  का  संशोधन  रखूंगा  ।  प्रश्न  ag  है  :

 संविधान  qeqv  के  लिये  समय  को

 बढ़ा  कर  १०  घण्टे  कर  दिया  जाये 1”

 प्रस्ताव  श्रस्वोकृत  हुजरा  ष

 The  motion  was  negatived.

 श्री  उ०  म्‌०  मैं  श्री  मोरे  के  प्रस्ताव  का  समान  करता  हूं  ।

 श्री  मैं  भी  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में  प्रवक्ता  विधेयक  के  लिये  पांच  as

 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इसके  लिये  हम  दो  की  बजाय  चार  घण्टे  नियत  कर  सकते

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  हो ं।

 अध्यक्ष  महोदय :  दमन  कौर  दीव  न्याय  ग्रायक्त  का  न्यायालय  न्यायालय

 के  ey  में  घोषित  किया  विधेयक  के  बारे  में  पांच  घण्टे  नहीं  बल्कि  दो  घण्टे  काफी

 ait  ।  प्रश्न  ag  है

 ag  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  छब्बीसवें  प्रतिवेदन  जो  २१

 q&Ry  को  सभा  में  पेश  fear  गया  सभा  द्वारा  संशोधित  रूप

 सहमत
 >

 1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  \

 The  motion  was  adopted.

 समवाय  श्रमिक  विधायक

 COMPANIES  (PROFITS)  SURTAX  BILL

 वित्त  मंत्री  ति०  त०
 :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं
 :

 कि  कुछ  wart  के  लाभ  पर  एक  विशेष  कर  लगाने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  14.0
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 Vaisakha  2,  1886  (Saka) Companies  (Profits)  Surtax  Bill,  1964
 et

 [at  ति०  to  कृष्णमाचारी

 यह  विधेयक  देश  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  निगमित  क्षेत्र  में  श्रमिक  बचत  करने

 के  लिये  पेश  किया  गया  है  ।  बचत  अधिक  होने  पर  इसका  औद्योगिक  प्रगति  में  इस्तेमाल  किया  जा

 सकेगा  ।  केवल  प्रगति  ही  नहीं  बल्कि  उन  उद्योगों  को  पर्याप्त  धन  मिलता  रहना  चाहियें

 जिनका  देश  के  विकास  में  प्रमुख  योग  है  ।  इसमें  छोटे  यूनिटों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 चाहिये  atc  गैर-सरकारी  विदेशी  विनियोजन  आकर्षित  किया  जाये  ।  इन  सब  बातों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय े।

 प्रस्तावित  कर  सेवायों  के  करायोग्य  लाभ  जो  पूंजी  आधार  के  १०  प्रतिशत  से

 अधिक  हो  या  २  लाख  रुपये  हो  इनमें  से  जो  भी  अधिक  पर  इस  अतिरिक्त  लाभ

 के  ४०  प्रतिशत  की  समान  दर  से  लगेगा  ।  ४०  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लगाना  स्वयं  ही  प्रमिला

 कर  में  विद्यमान  दरों  की  दोहरी  भ्रनुसुची  की  श्रपेक्षा  कम  अर्थात  पूंजी  आधार  के  ६  से  १०

 प्रतिशत तक  के  कर  योग्य  लाभ  पर  ५०  प्रतिशत  कौर  बाकी  रकम  पर  ६०  प्रतिशत  संविहित  कमी

 कौर
 पूंजी  आधार में से में  से  प्रत्येक  की  गणना  नये  कर  में  उदारता  से

 की
 गयी  है  ताकि

 कर
 का  भार

 सामान्यतया  कम  कौर  अधिक  सामान्य  रूप  में  पड़े  ।

 श्रमिक  की  दृष्टि  से  कर  योग्य  लाभ  में  कम्पनी  की  वहू  कुल  राय  शामिल  होगी  जिसकी

 गणना  राय  कर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  की  गयी  हो  शौर  जो  उस  राय  के  अतिरिक्त  हो  जिसे

 विशेष  रूप  से  अति कर  से  छूट  दी  गयी  हो  कौर  जिस  में  कुछ  राय  को  छोड़  कम्पनी  द्वारा

 दिया  जाने  वाला  ara  att  प्रतिकर  कम  कर  दिया  गया  हो  ।  चूंकि  कर  योग्य  लाभ  की  गणना  उस

 कूल  को  ध्यान  में  रख  कर  की  जायेंगी  जो  आयकर  अधिनियम  के  अ्रन्तर्गत  निर्धारित  की  गयी

 इस  अधिनियम  ग्न्तगत  मिलने  वाली  सभी  रियायतें  स्वयं  ही  श्रीधर  के  लिये  भी  छूट  के

 रूप  में  मिलेंगी  |

 इसके  अतिरिक्त  जिन  wer  arr  ate  राशियों  को  कर  से  अलग  रखा  गया  है  उनमें  जीवन

 बीमा  व्यापार  के  पूंजी  हाल  में  स्थापित  हुए  प्रौद्योगिक  उपक्रम  जिन्हें  श्रायकर  से

 ग्र घि नियम  के  अन्तर्गत  कर  से  पांच
 वे

 के  लिए  we  मिली  है  प्रौढ़  श्राय  कर  से  राहत  पाने  वाले  धर्माध

 दानशालि  हैं  ।  गैर-सरकारी  विदेशी  पूंजी  श्र  ४  गीत  करने  की  नीति  के  अनुसार  भारत  में  विदेशी

 समवायों  को  ब्याज  कौर  तकनीकी  सेवा  के  लिये  मिलने  वाली फीस के  रूप  में  होने  वाली

 ara  को  भी  इस  कर  से  छूट  होगी  ।  बेकिंग  सेवायों  को,चाहे  वह  भारतीय  हों  या  बेकिंग

 समवाय  अ्रधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  भारत  के  रक्षित  बेक  के  पास  किये  गये  संवर्द्धित  रिज़र्व  और  डिपोजिट

 की  रकम  पर  दौर  भारत  में  बनायी  गयी  किसी  भी  संचित  राशि  वह  एक  सीमा  के  भीतर

 इनमें  जो  भी  afer  उस  विशेष  छूट  मिलेगी  ।

 सेवायों  द्वारा  अपने  समान  लाभांश  ।  डिविडेंड ).  के  वितरण  इस  लाभांश  के

 ७.  ५  प्रतिशत  की  दर  देय  श्रमिक  की  अतिरिक्त  रकम  पर  कोई  छूट  नहीं  दी  जायेगी  ?

 इस  विधेयक  में  संविहित  छूट  पूंजी  mere  का  १०  प्रतिदिन  या  २  लाख  रुपये  जो  भी

 अ्रधघिक  हो  जब  कि  श्रीलाल  कर  विधेयक  में  यही  छूट  पूजी  असाधारण  का  १०  प्रतिशत  या  ५०,०००

 रुपये  जो  भी  afae  हो  ।  इस  विधेयक  में  अ्रधिक  उदारता से  कम  की  गयी  राशियों  का

 प्रभाव  यह  होगा  कि  अ्रपेक्षाद्वात  छोटे  समवायों  या  नये  समवायों  जिनके  लाभ  कर  देने  से  पहले

 ४  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  कोई  भी  अधिकार  नहीं  देना  होगा  दूसरे  मामलों  में  अति कर
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 का  दायित्व  दी घं कालीन  ऋण  पूंजी  सहित  पूंजी  झ्राधार  के  २०  प्रतिशत  से  श्रमिक  लाभ  होने

 पर  ही  लागू  होगा  ।  अमिताभ  कर  की  तुलना  में  संविधायी  कटौती  न  केवल  अधिक  प्रतिदातता  पर

 निश्चित  की  गयी  परन्तु  उसे  अधिक  पूंजी  के  आधार  पर  अधिक  प्रतिशतता  पर  निश्चित

 किया गया  है  ।  श्रमिक के  लिये  पूंजी
 are

 में
 न

 केवल  किसी  समवाय के  विकास  छूट
 रक्षित

 निधि  समेत  प्रदत्त  भ्रंश  पूंजी  शर  सारे  fas  ही  शामिल  नहीं  होंगे  बल्कि  इस  विधेयक  की  दूसरी

 भ्र गु सूची  में  संगत  नियम  में  उल्लिखित
 इसके  ऋण  पत्र  और  ऋण

 भी
 शामिल  होंगे

 ।  पूंजी

 अधार  में  ऋण  पंजी  के  शामिल  किये  जाने  से  थोड़े  समय  से  चल  रहे  उद्योगों  के  प्रति  विभेद

 का  व्यवहार  दूर  होगा  जोकि  अ्रधिके  रक्षित  पूंजी  का  निर्माण  नहीं  कर  सके  तथा  उन  उद्योगों

 के  बारे में  भी  विभेद पूर्ण व्यवहार  दूर  होगा  जिन
 के  पूंजी  आघार  में  बहुत  सी  ऋण  पूंजी  शामिल है

 मैं  विधेयक  की  दूसरी  अनुसूची के  नियम  १  के
 खंड  (५)  के  बारे  में  दो  संशोधन प्रस्तुत

 करना  चाहता  हुं
 ।

 पहला  संशोधन  सरकार  से  प्रत्यक्ष  रूप में  उधार  लिये  गये  धन  को  पूंजी  साधार

 में  शामिल  करने के  बारे  में  है  are  दूसरा  यह  है  कि  उधार  ली  गई  राशियों  को  इस  शर्त  पर

 पूजी  art  में  लिया  जायेगा  कि  सारे  मामलों  में  इन  राशियों  को  चुकाने  की  न्यूनतम  अवधि

 ७  वर्ष  होगी  और
 उधार  लेने

 का  उद्देश्य  भारत
 में  पूंजी  आस्तियों  का  निर्माण  हो  ।  इस  उदारता  से

 पूजी  भ्रान्तियाँ  बनाने  के  लिये  भ्रल्पावधि  ऋण  लिया  जा  सकेगा  जेसे  पूंजी-झ्राधार  में  शामिल  करने

 के  लिये  पुर्नावित्त निगम  से  ऋण  ।

 ऋण  की  राशि  को  पूंजी  आधार  में  शामिल  करने  के  साथ  ऐसी  रकम  पर  देय  ब्याज  को  इसमें

 दांमिल  किया  जायेगा  ताकि  दोहरी  छट  न  मिल  जाये  ।

 वित्त  विधेयक  में  निगमित  करारोपण  की  सामान्य  य  जना  के  भ्र नू सार  भ्रमित-कर  विधेयक  में

 प्राथमिकता  उद्योगों  में  विनियोजन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  एक  निश्चित  प्रोत्साहन  रखा  गया

 यह  किसी  कम्पनी  द्वारा  बिजली  के  उत्पादन  अ्रथवा  वितरण  से  अथवा  विधेयक  की  तीसरी

 अनुसूची  में  संगत  ae  के  निर्माण  श्रद्वा  उत्पादन  से  प्राप्त  लाभ  पर  देय  अति कर  की  सामान्य

 राशि  में  २०  प्रतिशत  की  विशेष  छूट  के  रूप  में  है
 ।

 सभा  ने  इस  ग्रंथसूची  में  कुछ  संशोधनों
 को

 स्वीकार  किया  है  ।  समवाय  श्रततिकर  विधेयक  की  तीसरी  सूची  को  भी  वित्त

 की  अनुसूची  के  निरूप  बनाने  के  लिये  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  विचार  है
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  इस  विधेयक  का  सर्व-सम्मति  से  अनुमोदन  करेगी  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :  समवाय  प्रतिकर  विधेयक  अति-लाभ  कर  का

 ही  स्थान ले  रहा  है
 ।  समवाय

 श्रमिक  विधेयक  से  बड़े  बड़े  व्यापारियों  को
 भी  लाभ

 होगा
 ॥

 न  तो  भ्र ति रिक्त  लाभ  कर  अघिनियम  १६४०  में  कौर  न  व्यापार  लाभ  १९४७  में  इतने  लाभ

 दिये  गये  हैं  जितने  कि  ae  समवाय  (ara)  अरति  कर  विधेयक  में  दिये  जा  रहे  हैं
 ।

 वास्तव  में
 मेरे  झपने  राज्य  में  इण्डियन  दि  मेटल बाक्स  कीन  एण्ड  विलियम्स

 को
 कोई  ahs  लाभ  कर  नहीं  देना  पड़ता  है  या  बहुत  थोड़ा  देना  पड़ता  है  ।  श्रुति-लाभ

 कर
 विधेयक

 की  यह
 स्थिति

 थी  ।  हम  चाहते थे  कि
 कोई  कड़ा  विधान  लागू  किया  जाये

 ।  लेकिन हम

 हैं  कि  अ्ति-लाभ  कर
 का

 जो  थोड़ा  बहुत  प्रभाव  था  वह  भी  नहीं  रहा
 |
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 Companies  (Profits)  Surtax  Bill,  1964  April  22,  1964

 श्रीमती  रण

 अब  इस  में  प्रदत्त  पंजी  पर  छट  को  छः  प्रतिशत  की  बजाय  १०  प्रतिशत  किया  जा  रही

 इत  में
 परौ  भो  जूट  दिये  जाने  की  तराशा  है  ।  ग्रतिकर की दर भी की  दर  भी  काफी  कम  कर  दी  गयी  हैं  ।

 करदाताग्रों  को  दी  गयीਂ  बड़े  बड़े  करदाताश्रों  कौर  भी  ala  है  ग्रोवर

 झपटकर  को  अधिक  राजस्व  की  प्राप्ति  के  लिये  नहीं  बनाया  गया  है  बल्कि  यह  मिथ्या  है  शौर

 उनके  लाभ  को  समेटा  गया  है  ।  इस  प्रकार  प्रोत्साहन  देने  से  अप-ताकत  का  केन्द्रीकरण  बढ़ना  |

 कहा  गया  है  कि  भ्र प्रे तर  उ  जी  ग्रा धार  बनाने  के  अ्रप्रेतर  प्रौद्योगिकी  गन्नौर  विकास  के  लिये

 अधिक  fort  बनाने  के  लिये  लाभ  की  ग्रा वश्य कता  है  लेकिन  वास्तव  में  ग्रा  यह  कि  कुछ  ही

 लोगों  के  हाथ  में  धन  का  केन्द्रीकरण  gar  है  ।

 विदेशी  पूंजी  के  बारे  में  भो  कुछ  निश्चित  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  ।  जहां  तक  विदेशी  पूंजी

 झर  गैर-सरकारी  विदेशी  पूंजी  का  सम्बन्ध  मेरा  विचार हैं
 कि  इसमें  श्र  वृद्धि

 का
 देश  पर  राजती  तिक  तौर  पर  बड़ा  ब्रा  अतर  पड़ेगा  ।  ये  हमारे  श्रे  अजित  लभ  की

 काकी  रकम  को  ले  जायेंगे  तरार  हमारे  देश  पर  tee  राजनीतिक  प्रभाव  पड़ेगा  |

 तकनीकी  सेवायों  शब्दों  की  परिभाषा  को  दौर  संकुचित  किया  जाये  ।  भारत  में  उपलब्ध

 तकनीकी  सेवायों  को  कर  से  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  हमें  इस  दासता  की  प्रवृत्ति  को  दूर

 करना  होंगा
 |

 यदि  कोई  ऐसी  बात  &  जिसकी  हमें  जानती  नहीं  है  तो  हम  यह  छूट  दे  सकते  हैं  लेकिन

 हस  बारे  में  हमें  स्पष्ट  व्याख्या  कर  देती  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समवाय  अति कर  विधेयक  का  विरोध  करती  हूं  ।

 at  मो ०  रु०  मकानों  :  अध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक
 का  विरोध  करता  हूं  |

 यह  दावा  किया  गया  है  कि  विधेयक  अधिलाभ  कर  विधेयक  से  wee  है  ।  मैं  इससे  इन्कार  नहीं

 करता  क्योंकि  इससे  उन  सेवायों  की  संख्या  सीमित  हो  सकेगी  जिनको  श्रीलाल  कर
 से  बड़ी  era

 हुई  है  ।  इससे  उनको  लाभ  होगा  ।  लेकिन  wis  कम्पनियों  को  जिनको  पहले  कर  से  मुक्त  किया

 गया  गरब  इसमें  रखा  गया  हैं  ।

 अरति  कर  विधेयक  का  कोई  चाय  नहीं  है  अधिक  विधेयक  का  प्रौचित्य  तभी  सिद्ध

 है  जबकि  लाभ
 प्यार  लाभांशों  का [1 श्रस/ मान्य ढंग से अधिक हो ढंग  से  प्रतीक  हो

 ।
 देश  में  पहले  ही  लाभ  प्यार

 लाभांशों

 का  स्तर  कम  है  अरार  इस  विधान  से  यह  स्तर  कौर  भी  कम  हो  जायेगा  ।  भारत  के  रक्षित  TH  द्वारा

 किये  गये  श्रब्ययन  के  शरत  सार  भीਂ  लाभों  कौर  लाभांशों  का  स्तर  कम  है  रोक  इसलिये  इस  विधान  का

 कोई  Wha  नहीं  है  ।  देश  में  चाल  सार्वजनिक सी  मित्त  ज्वायंट स्टाक  सेवायों  की  प्रदत्त  पूजी
 के

 अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  पूंजी  कौर  रक्षित  निधि  को  मिला  कर  लाभांश  ४  से  ७  प्रतिशत  तक

 अर्थात  ग्रौततन  ६  प्रतिशत  होता  हैं  कौर  प्रदत्त  पूजी  पर  लाभांश  ७  से  १२  प्रतिश  अर्थात्‌  ११

 प्रतिशत  बैठता  है  ।  लाभ  का  एक  भाग  लाभांश  के  रूप  में  दे  दिया  जाता  है  कौर  बको  व्यापार

 की  विधि  के  लिये  व्यापार  में  रख  लिया  जाता  है  ।  यह  प्रदत्त  पूंजी  का  ६  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं

 बैठता  ।  इसको  afar  किसी  प्रकार  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  गर्त  इस  विधेयक  को  संसद  के

 समक्ष  रखने  की  बात  ही  नहीं  बनती  |
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 समूचे  रूप  से  जिसमें  यह  विधेयक  भी  शामिल  सरकार  के  हाथों  में  समस्त

 विनियोजन  संसाधनों  के  जब्त  करने  का  प्रयास है  ।  यदि  यह  प्रयास  देश  की  प्रतिरक्षा  के  लिये

 किया  होता  तो  ठीक  था  ।  लेकिन  ae  इस  समय  देश  की  प्रतिरक्षा  के  लिये  नहीं  बल्कि  नये  भ्रष्ट

 व्यापारियों  तथा  ase  राजनीतिज्ञों  के  विहित  स्वार्थों  के  लिए  किया  गया  है  ।

 एक  वर्ष  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  ने  भीਂ  अधिलाभ  कर  शौर  ग्रनिवायं  जमा  योजना  के  लाभों

 को  बताते  हुए  विश्वास  श्र  श्राइवासन  दिलाया  था  ।  लेकिन  इन  विधेयकों  के  महीने  बाद

 जो  gat,  सबे  विदित  है  |

 आजकल  योजना  य्रायोग  २  प्रतिशत  की  प्रगति  दर  को  बढ़ा  कर  ७  प्रतिशत  करने  पर  विचार

 कर  रहा  मैं  उनकी  शुभकामना  करता  लेकिन  जब  तक  यह  सरकार  नहीं  ७  प्रतिशत

 की  तो  बात  ही  क्या  यह  दो  प्रतिशत  बढ़  कर  चार  या  पांच  प्रतिशत  भी  नहीं  हों  सकेगा  क्योंकि

 एक  बार  की  गयी  गलतियों  को  बार  बार  दोहराया  जा  रहा  है  ।

 शी  कोकोम  श्राल्वा
 :  कुछ  बड़े  व्यापारी  स्वतंत्र  दल  को  ५०  प्रतिशत  देते  हैं

 थ्रो  नाथ  ३२  प्रतिशत  ।

 यदि  हेम  कुंजी  बनाना  चाहते  यदि  हम  प्रगति  की  गति  तीव्र  करना  चाहते  हैं  तो  उसका  तरीका

 यह  है  कि  प्रतीक  उत्पादन  श्र  प्रतीक  उत्पादकता  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 अधिकांश  व्यापारी  सच्चे  भ्र  ईमानदार  हैं  ।  तत्व  उनको  गुमराह  करते  हैं  ।  अब

 समय  ग्रा  गया  है  जब  कि  उन्हें  शाख  खोलनी  चाहिये  शौर  झपने  को  सुधारना  चाहिये  are  व्यापारियों

 को  जिनकों  कुछ  छिपाना  नहीं  सामने  कराना  afer  भर  सत्य  व्यापारियों  का  मार्गदर्शन  करना

 चाहिये  ।  इससे  लोगों  को  लेनी  चाहिये  ।

 थ्रो  मुरारका
 :

 मुझे  श्री  मसानी  से  यह  wre  थी  कि  वे  विधेयक  के  गुणों  के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  कहेंगे  उन्होंने  भ्रष्टाचार  राजनैतिक  दलों  को  अंशदान  इरादी  के  सम्बन्ध  में  हीਂ  जिक्र

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  ae  विधेयक  पहले  विधेयक  से  बहुत  नरम  है  ।  यह  सच  है  कि  दरें

 घटा
 दी

 गई  हैं
 ।

 पूंजी  प्राधा  बढ़ा  दिया  गया  है  are  इसे  प्रिक  युक्ति  संगत  बनाया  जा  रहा  है
 |

 परन्तु  उन्हें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  पिछले  अ्रधिनियमों  में  जो  दो  मुख्य  उपबन्ध  थे  उन्हें  इस

 विधेयक  में  से  निकाल  दिया  गया  है  ।  att  मसानी  ने  कहां  कि  इस  उपाय  के  लिए  कोई  श्रौचिंत्य  नहीं

 है
 ।  मैं  उनकी

 इस
 बात  से  भ्र सहमत  हूं

 ।
 जैसा

 कि
 उन्हें  पता  है

 कि
 विकास  शरर  पुनर्वास

 के  लिए  घन  की  झ्रावश्यकता  इन  race  के  भविष्य  में  बढ़ने  की  ही  संभावना  है  ।  प्राचीन

 यह  घस  कहां  से  करायेगा  ।
 जब  तक  श्राप  हमारी  न्य  व्यवस्था  निगमित  क्षेत्र  पर  ग्राघारित  है  तक

 निगमित
 क्षेत्र  में  कर  को  नहीं  बढ़ाया  जायेगा  आपके  राजस्व  में  वृद्धि  नहीं  हो  सकेगी

 ।
 श्री  मसानी

 ने

 Food  बैंक  दवारा  तैयार  की  गई  कुछ  ates  दी  हैं  ।  देश  की  सामान्य  दश्तो  जानने के
 लिये  उन्हें

 धनयोग  में  लाया  जा  सकत  परन्तु  विशेष  कर  प्रस्थानों  पर  विचार  करने  में  ये  श्रोतों  गलत

 रास्ते  पर  ले  जा  संकते  हैं  मान  लीजिये  निगमित  क्षेत्र  का  कुछ  सत  लाभ  प्रतिदिन

 है  ।
 यह  सात  प्रतिशत  लाभ  तीस  हजार  कम्पनियों  पर  लागू  हो  सकता  है  |  और  १३  अरब

 रपये  की  प्रदत्त  पूंजी  पर  लागू  हो  सकता  है  ।  परन्तु  कुछ  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जो
 सौ

 प्रतिशत  लाभ
 जित

 कर  रही  हैं  रोक
 ग्न्य

 कम्पनियां  ऐसी  हैं  जो  पांच  प्रतिशत  प्राप्त  कर  रही  फिर  कुछ  ऐसी

 कम्पनियां  भी  हो  सकती  हैं  जो  हानि  उठा  रही  हैं  अत  mee  बिल्कुल  गलत  हैं  लगभग  २६  हजार
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 a

 श्री

 छोटी  बड़ी  कम्पनियां  हैं  कुछ  कम्पनियां  बहुत  alas  लाभ  जीत  कर  रही  कौर  कुछ  थोड़ा  |

 लाभ  अर्जित  कर  रही  हैं  ।  यह  विधेयक  केवल  उन  कम्पनियों  पर  लागू  होगा  जो  बड़ा  मुनाफा

 कर  रही  हैं  ।  इस  कर  के  लगाने  में  औचित्य  है  |

 नवीनतम  संशोधनों  के  बारे  में  वित्त  मंत्री  ने  भ्र भी  प्रस्तुत  किये  हैं  मैं  एक  या  दो  स्पष्टीकरण

 चाहता  हुं  उन्होंने  कहा  कि  आधारभूत  पूंजी  में  केवल  उन्हीं  ऋणों  को  शामिल  जायेगा  जो  सात

 ag  के  भीतर  वापस  कर  दिये  जायेंगे  उन्होंने  दस  वर्ष  से  घटा  कर  सात  व्य  कर  दिया  है  जो  कि  बहुत

 युक्ति तगत  है  ।  मान  लीजिये  ऋण  दिया  गया  कौर  की  पहली  किस्त  दो  व  बाद

 आरम्भ  होती  दूसरी  किस्त  तीन  वर्ष  बाद  ate  इसी  प्रकार  बाद  की  जिस  समय  पहली

 किस्त  देव  होती  क्या  उसी  सभ  ऋण  के  चुकाया  जाना  समझा  जायेगा  अथवा  उस  समय  जब

 कि  अन्तिम  किस्त  की  अदायगी  की  जायेगी  यह  स्पष्टीकरण  बहुत  आवश्यक  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सात  वर्ष  अथवा  दस  वर्ष  के  बाद  केवल  बैकों  से  लिए  गये  ऋणों  पर  लागू

 होती  नये  संशोधन  के  अ्रन्तगंत  जो  उन्होंने  प्रस्तुत  किये  हैं  यह  श्राई०  एफ०  STINE ato

 त्र  झाई०  सी०  श्री  सी०  भाई  तथा  wer  संस्थाओं  भी  लागू

 an af  नाई  यह  है  कि  ये  लग  नये  उद्योगों  के  लिये  पूंजीगत  आस्तियां  .  बनाने  के  लिये  दिये  जाते
 हैं

 अतः
 मेरा  सुझाव  है

 कि  कराई  एफ०  सी
 ०

 कौर  अराई ०  सी
 ०

 भाई  सी
 ०

 शाई ०  द्वारा  नथी  कम्पनियों

 के  विकास  परिजनों  के  लिये  दिये  जाने  वाले  ऋण  झावेश्यक  रूप  से  पूंजीगत  राठौर  के  भाग

 चाहिए  |

 श्र  हिम्मतर्सिहका  अ्तिफर  विधेयक  के  जिनकी  कि  अभी

 व्याख्या  की  गई  प्रमिला  कर  अघिनियम  के  उपबन्धों  से  निश्चित  रूप  से  रच्छ  परन्तु  इसमें

 कुछ  ऐसे  नये  तत्व  लाये  गये  हैं  जिनमें  कम्पनियों  की  एक  बड़ी  संख्या  लाभ  नहीं  उठा

 आधार  पर  जो  १०  प्रतिशत  छूट  दी  जाती  है  यह  उससे  निश्चित  रूप  से  अधिक

 यद्यपि  पूंजीगत
 alex  को  बड़ा  कर  दिया  war  प्रभाव  लाभ  जितने  कि  वें  रसीला  कर

 नियम  के  अ्रन्तेगत  थे  उससे  कुछ  vfs  हो  गये  हैं  ।

 तत  जब  इस  उपबन्ध  को  लागू  किया  जायेगा  तो  बड़ी  कठिनाई  ate  वित्त  मंत्री

 कम्पनियों  को  जो  लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  वह  नहीं  पहुंच  सकेंगां  ।

 जो  संशोधन  प्रस्तुत  फिया  गया  है  उससे  स्थिति  तरार  भी  खराब  हो  जायेंगी  ।  जेसा  कि

 श्री  मुरारका  ने  बताया  कि  इन  वित्तीय  निगमों  से  जो  भी  ऋण  जाते  उनकी  झ्र दाय गी  दूसरे

 या  तीसरे  वह  से  आरम्भ हो  जाती  प्रश्न  यह  कि  क्या  इन  ऋणों  को  करार  के  अन्त यंत  कहा

 जा  सकता  है  जहां  कि  अ्रदायगी  ७  से  कम  वर्षों  में  होनी  चाहिये  ।

 प्रति  लाभ  कर  अधिनियम  में  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  किसी  कम्पनी  को  fara  वर्ष में  लाभ

 कम  हो  तो  उस  पर
 अने  वर्ष  में  कम  कर  लगाया  जायेंगी  |

 परन्तु  इसमें  इस  लाभ  कीं  व्यवस्था

 नहीं  है  जो  कि  होनी  चाहिये  ।

 इन  सुझावों  के  का  सेन  करता
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 श्री  अझल्बारेस  (ifs)  :  गत  ag  का  आर्थिक  सर्वेक्षण  प्रस्तुत  करते  हुए  वित्त  मंत्नी  ने

 पूंजी  संग्रह  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  ।  मैं  समझता हूं
 कि  चीनी  आक्रमण  की  ध्यान  में  रखते

 हुए  उन्होंने  अ्रधिलाभ  कर  विधेयक  पेश  किया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  कर  की  राशि

 पुर्वक  इकट्ठी  की  जैसा  कि  उन्होंने  वायदा  किया  तो  यह  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  २५  करोड़

 से  अ्रघिक  हो  जायेगी  ।

 देश  की  अर्थिक  दशा  को  देखते  हुए  इस  विधेयक  के  स्थान  पर  कम्पनी  श्रमिक

 विधेयक  को  लाना  नहीं  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  यह  बात  मानी  है  कि  कानूनी  कटौतियों

 पूंजीगत  व्यय  की  गणना  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  काफी  ढील  दी  है  जिससे  निगमित  क्षेत्र
 को  इस  विधेयक

 के  लागू  होने  से  कुछ  राहत  मिलेगी  ।

 मंत्री  महोदय  ने  झ्र घि लाभ  कर  श्रधघिनियम  के  बारे  में  कहा  कि  कुछ  क्षेत्रों  पर  इसका  बुरा

 पड़ता  अराज  उन्होंने  कहा  कि  एक  तो  बचतों  के  संग्रह  करने  की  आवश्यकता  है  कौर  दुसरे

 योजन  के  लिये  वातावरण  बनाने  की  आवश्यकता  मेरा  कहना  यह  है  कि  बचतें  तो  पहले से  ही

 at  अधिलाभ
 कर

 विधेयक
 से  सरकार को  गत  वर्ष  २०  करोड़  रु०  की  प्रामदनी हुई ग्रौर हुई  प्रौढ़  आशा

 है  कि  इस  वर्ष  इस  विधेयक से  pe  करोड़  रु०  की  आमदनी  कम्पनी  प्रतिकर  विधेयक

 से  तो  यह  RY  करोड़  ०  की  आमदनी  कम  हो  जायेगी  कौर  इसका  कुछ  भाग  निगमित  क्षेत्र  अथवा

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  चला  जायेगा  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  जब  कि  अधिलाभ  कर  अधिनियम  को  चीनी  झ्राक्रमण  कौर  पूंजी

 संग्रह  की  पृष्  भूमि  में  लाया  गया  था  तो  फिर  इसके  स्थान  पर  कम्पनी  after  जैसे  नरम

 विधेयक  को  क्यों  लाया  जा  रहा  है  ।

 यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  सरकार  जान  बूझ  कर  निगमित  अ्ौर गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ

 ढील  का  बर्ताव  कर  रही  है  सनौर  अपनी  RX  करोड़  की  निश्चित  आमदनी  को  हानि  पहुंचा  रही

 है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  पीठासीन  हुए

 |  SHRI  SURENDRANATH  DWIVEDI  2”  the  chair

 इससे  पहले  कि  मैं  इस  विधेयक  से  सहमति  प्रकट  we  मैं  वित्त  मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता

 हूं  ।  क्या
 वहू  यह  आश्वासन दे  सकते  हैं  कि  वह  इस  २५  करोड़  रु०  की  हानि को  भ्रनिवायं  विनियोजन

 द्वारा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  से  पुरा  करेंगे  ?  दूसरा  आश्वासन  मैं  यह  चाहता  हुं  कि  कम्पनी

 अति कर  विधेयक  की  ढील  के  कारण  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  जो  लाभ  होगा  वह  उस  लाभ  की  राशि

 का  सरकारी  परियोजनाओं  में  विनियमन  अन्यथा  सरकार  के  राजस्व  में  कमी  पह

 कम्पनी  अति कर  विधेयक  के  septa  कई  ate  उद्योगों  को  शामिल  कर  लिया  गया

 इस  विधेयक  के  नरम
 होने  प्र  इसमें  अधिक  उद्योगों  को  शामिल  करने  से  विदेशी  पूंजी  को

 आने  में
 प्रोत्साहन

 मिलेगा  ।  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति नहीं  है  परन्तु  मैं  यह  आश्वासन  चाहता

 हूं  कि  इन  विशिष्ट  उद्योगों  पर  विनियोजन  किया  जायेगा  उसे  उन्हीं  उद्योगों  पर  रहने  दिया
 अन्यथा  सरकार  के  राजस्व  में  हानि  पड़ेगी  और  विदेशी  सहायता  बड़ी  अनुकूल  शर्तों  पर

 मिलेगी  इसके  साथ  साथ  गैर  सरकारी  क्षेत्र  अपनी  मरजी  से  अपना  विस्तार  करेगा  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  ये  स्पष्टीकरण  देगी  ।
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 eo  ——

 at  fo  do  maf  :  हमारे  सामने  अज  तीन  कठिन  परिस्थितियां

 पहली  तो  युद्ध  की  है  युद्ध  के  लिये  हमारे  पास  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सिपाहियों  का  होना

 अवश्यक  है  ।  इतिहास  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  जिस  देश  के  पास  सिपाही  अधिक  संख्या  में  थे

 उसकी  ata  जीत  होती  रही  यह  आवश्यक  है  कि  सिपाही  बड़ी  संख्या  में  भरती  किये  जायें
 ।

 दूसरा  प्रश्न  तीसरा  टैक्नोलोजी  wit  चौथा  युद्ध  उद्योगों  का  दो  बड़े  देश

 इंग्लैंड  फ्रांस  ने  अपने  युद्ध  सोने  कौर  विदेशी  प्रतिभूतियों  के  जोर  पर  भारत  के  पास  विदेशी

 प्रतिभूति  नहीं  है  ate  सोने  को  जनता  ने  छिपा  कर  रखा  sar  गर्त  सरकार  के  पास  केवल  एक

 ही  विकल्प  है  att  वह  करारोपण  का  ।

 |  पीठासीन  हुए
 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  chair

 दूसरी  समस्या  सरकार  के  सामने  के  पुनर्वास  की  जब  जर्मनी  के  सामने

 यह  समस्या  श्राई  तो  उसने  सभी  उल्लिखित  सम्पत्तियों  पर  ५०  प्रतिशत  पूंजीगत  कर  लेबी  )

 लगा  दिया  ate  थोड़े  से  समय  में  समस्या  का  समाधान  हो  परन्तु  यहां  पर  शरणार्थियों  के

 लिये  कुछ  नहीं  किया  उन  में  से  कुछ  को  थोड़ी  सी  भूमी  दे  दी  जाती  कुछ  छोटा

 मोटा  कारोबार  करते हैं
 ग्रोवर  कुठ  भव  रह  कर  धीरे  धीरे  मर  जाते  हैं  ।

 यदि  उन  शरणार्थियों  को  बसाना  है  तो  नये  उद्योग  चालू  करने  पड़ेंगे  द्र  उनमें  अधिकतर धन
 TA

 जुटाना  पड़ेगा  ।  इससे  देश  की  थे  व्यवस्था  को  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 तीतरी  anes  हमारे  सामने  श्रमिक  विकास  की  है  ।  औद्योगिक  प्रगति  के  लिये  बड़े

 योजन  की  ग्रा वश्य कता  राज  देश  के  सामने  जो  कठिन  परिस्थितियां
 हैं  उनका  मुकाबला

 करने  के  लिये  धन  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |

 Shri  Bade  (Khargon)  :  I  find  there  is  not  much  difference  between
 the  Super  Profits  Tax  and  Companies  Surtax.  The  50०  or  60  percent  Super
 Profit  Tax  has  been  renamed  as  4o  per  cent  Surtax.  The  Finance  Minister
 while  speaking  on  the  Budget  said  that  Super  Profits  Tax  will  be  very  much

 unfavourable  for  the  growth  of  industries.

 सानिया  वित्त  मंत्री  ने  प्रमिला  कर  अधिनियम  पर  बोलते  हुए  कहा  कि  अधिलाभ  कर

 उद्योगों  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ेगा  |

 The  Super  Profits  Tax  has  retarted  the  industrial  growth  in  our  country.
 think  that  by  the  imposition  of  Sur  Tax  the  industries  shall  not  be  getting

 Capital  and  as  a  result  there  of  there  shall  be  no  growth  of  the  industries.  I

 want  to  know  from  the  Finance  Minister  whether  he  wants  to  see  the  industries
 in  the  Private  sector  alive  or  not.

 Vivian  Bose  Commission  reported  of  mismanagement  and  Corruption  in

 certain  industries.  But  this  does  not  imply  that  there  is  Corruption  and  mis-

 Management  in  all  the  industries.  What  the  Govt.  should  do  is  to  have  a

 800d  vigilance  over  the  industries.  Unless  there  is  circulation  of  capital  in  the

 1Ndustries  they  are  bound  to  die.
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 A  report  has  appreared  that  73°02  per  cent  companies  have  liquidated  last

 year.  It  shows  how  many  difficulties  the  companies  are  facing.  If  the  com-

 panies  fail  to  earn  profits,  the  capitalists  will  not  invest  in  them.  Moreover  the

 Income-tax  officers  some  times  unnecessarily  harass  the  companies,  Govern-

 ment  should  give  due  consideration  to  those  things.

 The  Income-tax  officers  have  been  given  wide  powers  with  respect  to  the

 assessment  on  commission;  entertainment  and  advertisement  of  which  they  have

 little  experience.  This  will  go  along  way  in  corrupting  the  officers.

 Wide  powers  should  not  be  given  to  Income-tax  officers,  which  are  likely
 to  be  misused  by  them.  ‘The  companies  should  not  be  placed  at  the  mercy  of

 these  officers  by  giving  them  wide  discretionary  powers.  Government  should

 reconsider  their  whole  policy  if  it  is  interested  in  the  growth  of  the  private  sector.

 The  Bill  should  be  rid  of  the  loose  wordings  to  make  it  more  comprehensible.

 श्री  get  :  व्तंमान  विधेयक  ro  पिछले  अ्रधिनियम  में  काफी  सुधार  किये

 गये  हालांकि  अ्रघिलाभ  कर  विदेशी  विनियोजन  के  रास्ते  में  बाधक  था  फिर  भी  विदेशी

 योजकों  ने  आपातकाल  की  दृष्टि  से  उसकी  सराहना  की  थी  re  विदेशी  पूंजी  का  भारत  में  कराना

 जारी  रहा  ।  विदेशी  सहयोजकों के  रास्ते  में  कर  की  मात्रा  बाधक  नहीं  है  अपितु  कराधान की

 जटिल  प्रणाली  ही  बाधक  है  ।  सरकार  को  इस  मामले  पर  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार

 करना  इस  वारे  में  पहले  ही  उपबन्ध  है  कि  किसी  विदेशी  फर्म से  समझौता  वित्त  मंत्रालय

 की  सहमति  के  बिना  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसके  साथ  साथ  हमारे  वाणिज्य दूतों  को  विदेशी

 पतियों  से  ara  बनाये  रखना  चाहिये  ताकि  भारतीय  उद्योगपतियों  के  पक्ष  में  शर्तें  ठहराई  जा

 सकें  तौर  उनका  मार्ग  दर्शन किया
 जा  सके ।  मुद्रा  बाजर  बहुत  महंगा  अगर  लोग  १८  प्रतिशत

 ब्याज पर  भी  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  तैयार  ऐसी  स्थिति  में  निगमों  के  लिये  जनता  से  पैसा  प्रा'त

 करना  संभव  नहीं  ऐसे  विधान  बनाते  समय  इस  पहलू की  जोर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 पिछले  ag  की  हानि  mi  वर्तमान  वर्ष  के  लाभ  से  पुरा  किया  जाना  चाहिये  ।  वर्तमान  विधेयक  द्वारा

 प्रत्येक  वर्ष  पृथक  माना  जायेगा  ।  उसके  स्रतसार  कर  लगाया  जायेगा  ।  यह  छोटे  समवायों  को

 प्रोत्साहन  देने  के  विरुद्ध  होगा  ।  यह  कई  समवायों  के  समह  की  उपेक्षा  व्यक्तिगत  समवाय  के  पक्ष  में

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  कौर  पहले  उपबन्धों  को  बनाये  रखना  चाहिये  ।

 हालांकि  लाभांग  कर  का  इस  विधेयक  से  सम्बन्ध  नहीं  फिर  भी  मेरा  निवेदन  है  कि  केवल

 एक  विशेष  सीमा  से  श्रमिक  हने  की  अवस्था  में  ही  लाभांश  पर  कर  लगाया  जाना

 श्री  जोखिम  श्रात्वा  :  वित्त  मंत्री  ऐसे  विधान  के  लाने  से  पहले  प्रत्येक  मंत्रालय

 की  जांच  करनी  चाहिये  ौर  उनमें  बुराइयां  पाई  जायें  उन्हें  दूर  करना  चाहिये  सकी  धन  का

 अपव्यय  त  सके  ।  यदि  ऐसा  किया  जायेगा  तो  इस  प्रकार  के  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  ही

 नहीं  पड़ेगी  ।
 हम  विदेशी  सहयोग  का  स्वागत  करते  हैं  उग्र  वह  हमारे  देश  के  प्रौद्योगिक  विकास  के

 लिये  बहुत  जरूरी  परन्तु  होटलों की  स्थापना  के  लिये  ऐसे  सहयोग  की  aaa  नहीं  होनी
 वित्त  मंत्री  को  कृपि  मंत्रालय  की  जांच  करनी  चाहिये  ate  देखना  चाहिये  कि  क्या  अन्न  के  स्थापित

 पर
 होने

 वाला  खच
 बचाया  जा  सकता  है  या  राज्यों  में  भी  धन  के  अपव्यय को  रोका  जाना

 चाहिये  ।
 इन  सारो

 ब
 राज्यों  के  दुर  हो  जाने  से  हम  काफी  बड़ी  राशि  बचा  सकते  हैं  ।  कृषि

 मंत्रालय  पर  यह  दबाव  जाला  जाना  चाहिये  कि  वह  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाये
 ताकि

 अ्रनाज  तथा  चीनी  की  मांग  पुरी  की  जा  सके  ।

 V3 20
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 Vaisakha  2,  1886  (Saka)
 का Companies

 (Profits)  Surtax  Bill,  1964

 जोखिम

 होटल  उद्योग  विदेशियों  के  हाथों  में  नहीं  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  विकास  ऋण

 देकर  होटलों  के  निर्माण  में  सहायता  देनी  चाहिये  ।  नवयुवकों  को  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये

 विदेशों  में  भेजा  जाना  चाहिये  ।  हमारा  ama  होटल  विश्व  के  सर्वोत्तम  होटलों  में

 सरकार  को  विदेशियों  को  नये  सरकारी  होटल  चलाने  के  लिये  आमंत्रित  नहीं  करना  चाहिये  ।

 आशा  है  कि  एकाधिकार  आयोग  अच्छा  काम  करेगा  शौर  सारी  बुराइयों  को  दूर  करेगा  |

 सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  धन  देश  से  बाहर  जाने  पाये  ।  लीवरਂ  के  चेयरमेन

 को  ford  बैंक  का  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  है  ।  वे  एक  योग्य  व्यक्ति  हैं  परन्तु  एक  विदेशी  फेम

 से  सम्बन्ध  होने  के  कारण  वे  निष्पक्षता  से  कायें  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  ऐसे  लोगों  को  fora  बैक  के

 निदेशक  बों  पर  स्थान  नहीं  देना  चाहिये  जबकि  हमारे  बैंकों  में  काफी  योग्य  are  श्रतूभवी  व्यक्ति

 मौजूद  हैं  ।  लाइसेंस  बड़े  बड़े  समवायों  को  ही  दिये  जाते  हैं  ।  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  के  लिये

 यह  wlan  है  कि  लाइसेंसों  का  ठीक  प्रकार  वितरण  किया  जाये  ।  देश  के  ania  विकास  के  लिये

 यहं  जरूरी  है  कि  देश  में  शांति  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखी  जाये  ।  शांति  तथा  व्यवस्था बनाये  रखने

 का  काम  ऐसे  मंत्रियों  को  सौपा  जाना  चाहिये  जो  सख्ती  तथा  निष्पक्ष  रूप  से  कानून  का  पालन  करवा

 सकें  ।

 श्री  स०  मो ०  बन्नो  :
 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  क्योंकि  यह  पुराने

 अधिलाभ  कर  विधेयक  का  दूसरा  रूप  है  |  जबਂ  पिछले  साल  यह  विधेयक  पास  किया  जा  रहा  था  तब

 बड़े  बड़े  उद्योगपतियों का  एक  दल  दिल्ल  में  पाया  ता  था  कौर  उन्होंने  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  पर  यहं
 कर  हटाने  के  लिये  जोर  डाला  थाਂ  ।  परन्तु  वित्त  मंत्री  ने  इसे  वापिस  नहीं  लिया  था  हालांकि  उन्होंने

 विधेयक  में  कुछ  are  अधिक  रियायतें  दे  दी  थीं  ।  वर्तमान  विधेयक  में  उस  विधेयक  से  भी  ahs

 द्धि  दी
 गई  है  कौर  विंमान  वित्त  मंत्री  इसे  इसलिए  न्यायसंगत  ठहराते  हैं  कि  हमें  भारत  में  विदेशी

 पूंजी
 को

 प्रा कर्षित  करना  है  ।
 चाय  तेल  ale  के  हमारे  श्रतुभव  से  हमें पता  लग

 गया  है  कि  कितनी  बड़ी  राद  लाभ  के  रूप  में  इन  उद्योगों  द्वारा  विदेशों  को  भेजी  जाती रही  है  ।

 हमें  सावधान  रहना  चाहिये  कि  कहीं  इंडिया  कम्पनीਂ  की  तरह  विदेशी  विनियोजन  भारत

 में  रानी  जड़ें  मजबूत  न  कर  लें  शौर  हमारा  समाजवाद  का  स्वप्न  सदा  के  लिये  समाप्त न  हो  जाये  |

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  को  बिल्कुल  अरथ  हीन  बना  दिया  गया  है  ।  देश  में  इस  प्रकार  की  धारणा  है  कि

 यह  विधान  हमें  समाजवाद  की  तरफ  नहीं  ले  जाता  ।  यदि  मंत्री  महोदय  हमें  संतोष  दिला  सकें  कि  इस

 लाभ  को  बाहर  जाने  से  केसे  रोका  जायेगा  यह  कितनी  राशि  को  बाहर  भेजने  की  अनुमति  दी  जायेगी
 तो

 मैं  उनकी  बात  मानने  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 सरकार  लाभ  पर  कर  लगानेਂ  जा  रही  हैं  जबकि  उसे  इन  सेवायों  द्वारा  कमाये  गये  लाभ  की

 वास्तविक  राशि  तक  का  पता  नहीं  है  ।  विवियन  बोस  आयोग  महल नवीस  समिति  ने  अपने

 प्रतिवेदनों में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  देशਂ  के  बड़े  बड़े  उद्योगपति  गलत  लेखे  तैयार  करते  हैं

 ऐसे  ढंग  से  सब  काम  करते  हैं  कि  लाभ  बहुत  थोड़ा  दिखाया  जा  सके  ।  मिश्रित  श्रथंव्यवस्था  में  जो

 व्यक्ति  धन  लगाता  है  उसे  उसपर  उचित  लाभ  प्राप्त  करने  का  हक  है  परन्तु  उस  उचित  लाभ

 की  कोई  सीमा  होनी  चाहिये  |  जब  तक  सरकार  बड़े  बड़े  पू  जीपतियों  के  छिपाये  गये  लाभ  या

 बाजारी  के  पैसे
 को

 निकालने  के  लिये  कोई  रास्ता  नहीं  निकालती  तब  तक  ऐसे  विधान से  कोई

 लाभ  होने  वाला  नहीं  है
 ।
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 यदि  हम  समाजवाद  की  प्रो  जा  रहे  होते  भ्रमणकारी  म्रमरीकी  व्यापारी  मण्डल को

 यह  आभास  होता  कि  भारत  में  विदेशी  व्यापार  तथा  अन्य  बड़े  उद्योंगों  जो  जनता  का  शोषण

 करके
 त

 सा  बना  रहे  राष्ट्रीयकरण किया  जाना  है  वे  कभी  भी
 भारत

 में  वातावरण को

 अनुकूल नहीं  पाते
 ।

 मुझे  प्रकाश  है  कि  अमरीकी  तथा  wes  पू  जीवादी  देशों  के  पेसे  के  भारत  में  जाने
 से  यहां  का  राजनीतिक  जीवन  दुषित  हो  जायेगा  ।  जैसाकि  श्री  जोखिम  wear  ने  कहा  लाइसेंस

 देने  की  सरकार  की  नीति  में  परिवहन  होना  चाहिये  ।  देश  में  एकाधिकार ों  को  पनपने  न  देने  के  लिये

 ऐसा  करना  जरूरी  हैं  ।  लाइसेंसिंग  समिति  पर  कई  वर्षों  तक  एक  ही  वरिष्ठ  भाई  To  एस०

 कारी  का  प्रभुत्व  नहीं  बनाये  रखा  जाना  चाहिये  ।  पांच  वर्ष  से  अधिक  ऐसे  अधिकारियों  को  एक  विभाग

 में  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ताकि  सरकार  की  नीति  पर  वे  अनुचित  प्रभाव  न  डाल  सकें  ।

 यदि  सरकार  ने  एकाधिकार  झ्रायोग  बनाना  ही  था  तो  उसमें  प्रोफेसर  हजारिका  जेसे  महद्दान्‌ भ्

 अर्थशास्त्रियों  तथा  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  भी  स्थान  दिया  जाना  चाहिये था  ।  प्रोफेसर  हजारिका  ने

 कुछ  बड़े  समवायों  की  जांच  की  है  हड तरार  उन्होंने  बहुत  ही  wear  काय  कर  के  दिखाया  है  |  एकार्घिकार

 झा योंग  को  चोरबाजारी  के  अय-कर  दूसरे  करों  के  छिपाने  के  मामलों  की  जांच  करने

 का  अधिकार
 भी

 दिया  जाना  चाहिये  |  यदि  यह  ग्रा योग  खुली  जांच  करता  है  कौर  राजनीतिक  दलों

 के  बड़े  बड़े  अथंशस्त्रियों  तथा  अधिकृत  लेखापालों  को  aaa  विचार  आयोग  के  सामने

 रखने  का  अवसर  दिया  जाता  तो  बड़े  बड़े  पू  जी पतियों  द्वारा  छिपाया  गया  पैसा  प्रकाश  में

 जायेगा  ।
 जब॑  तक  इन  सेब  बातों  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  मैं  इस  विधेयक  को  पास  करने

 की

 सहमति  नहीं  दे  सकता  |

 थी  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  जहां  तक  श्री  मुरारका  की  ग्रा पत्ति का  प्रश्न  हैं  यदि  किस्त  साते

 वर्ष में  दी  जानी  है  तो  वह  संशोधन  के  भ्रन्तंगंत  प्रा  जायेगी  ।  गत  किस्त  सात  वर्ष  की  अवधि  के  लिये

 होने  से  ऋण  सात  ae  की  अवधि  के  लिये  हो  जायेगा  ।  इस  विधेयक  में  दी  गई  रियायतों  के  बारे  में
 की

 गई  झ्रापत्ति  के  बारे  में  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  और  भी  कई  कर  लगाये  गये  हैं  प्रति  यहीं

 मात्र कर  नहीं  है
 ।  उनमें दी  गई  छूट  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  लिये  वित्त  विधेयक  में  लाभांश  कर  का

 उपबन्ध किया  गया  है
 ।

 ae  एक  मध्यवर्ती  विधान  है
 ।  हम  सभी  वस्तुयें  पर  मूल्य

 नियंत्रण  लागू

 नहीं  कर  संकते  समवाय  इस  प्रकार  जो  अधिक  लाभ  अन  पर  कर  लगाना  जरूरी

 है
 ।

 समवाय  में  लगाई  गई  पूजी  पर  १०  प्रतिशत  लाभ  को  छोड़  कर  शेष  लाभ  की  राद  पर
 Vo

 इत  कर  लगाया
 जा

 रहा  है  ताकि  सरकार  ग्र ति रिक्त  लाभ  को  राजस्व  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सके
 |

 इस  समय  इस  कर  को  Vo  प्रतिशत  की  बजाय  Yo  प्रतिशत  करना  उचित  नहीं  है  ।  इस  विधेयक

 द्वारा  पहले
 प्रमिला

 कर  के  कार्यकरण  में  जो  बुराइयां  च्  की  गईं  उन्हें  दुर  किया  गया  है
 ।

 यह
 कर

 नरम  नहीं  है  अपितु  न्यायपूर्ण  है
 ।

 यह  सराहनीय  बात
 है  कुछ  श्रालोचनाशओं  के  बावजूद  भी  अधिकांश  सदस्यों  ने  वित्त  विधेयक

 का  समय
 न

 किया  कुछ  विरोधी  दल  के  सदस्यों  ने  इसका  विरोध  भी  किया  कदाचित  उनकी

 oa  ष्टि  में  विधेयक  में  देश  के  राधिका  विकास  के  लिये  क्रि  गई  व्यवस्था  काल्पनिक  उड़ान  मात्र  मैं  उन
 माननीय  सदस्यों  को

 दुढ़तापूवंक  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  विधेयक  देश  के  मूल  झ्राथिक  सिद्धान्तों

 को
 दुष्टि  में  रख  कर  तैयार  किया  गया  इस  से  देश  के  सभी  वर्गों  को  लाभ  पहुंचेगा

 ।

 माननीय  सदस्य  पीटर
 ear  श्र्थशास्त्र  के  अ्रच्छे  ज्ञाता  होते  हुए

 भी
 कर

 नीति  को  समझने

 में  असमर्थ  मैं  उनको  बताना
 चाहता हूं  कि  देश  के  श्रमिक  विकास  में  उद्योगों  का  महत्वपूर्ण

 “83  3  &
 4339



 Companies  (Profits)  Surtax  Bill,  1964  April  22,  1964

 2

 [att  fro  त०

 स्थान  इसी  बात  को  दृष्टि  में  रख  कर  औद्योगिक  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  ।  जाने  वाले

 वर्ष  में  इसका  परिणाम  माननीय  सदस्य  के  सामने जायेगा  ।  तथा  वह  स्वयं  सुभव  करेंगे कि

 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  उचित  था  |

 ७  वर्षीय  ऋण  के  आधार  पर  ली  गई  पु  जी  सम्पत  को  शामिल  कर  के  १०  प्रतिष्ठित  के

 पर  वि  सतार  किया  गया  है  ।  श्र यह  युक्तिसंगत है
 ।  इन  उद्योगों  को  निगम  कर

 के  बारे
 में  १०  प्रतिशत

 की  छूट  नहीं  दी  जा  सकती है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है

 कुछ  समवायों  के  लाभ  पर  विशेष  कर  लगाने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 जाये  |
 गी

 ry
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 The  Motion  was  adopted.

 श्री  रामेशवर  टाटिया  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  १२  प्रस्तुत  करता  ।

 यद्यपि  कुछ  मामलों  में  प्रमिला  कर  की  अपेक्षा  प्रस्तावित  अधिकर  १०  से  २०  प्रटिद्यात  तक

 कम  किन्तु  इससे  उद्योंगों  को  किसी  प्रकार  की  राहत  नहीं  श्रीलाल  कर  में  किसी  वर्ष

 में  घाटे  की  राशि  धमाल  ag  में  प्रघधिलाभ  कर  के  समय  उस  वर्ष  की  अय  में  घटाई  जाती  थी  किन्तु

 अधिकर  में  ऐसा  नहीं  हो  सकेगा  |  वित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  संशोधन  पर  विचार  करना  चाहिये  ॥

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव  स्वीकार  नवदीं  किया  जा  सकता

 हैं  कि  किसी  ag  के  घाटे  को  अगले  वर्ष  की  are  के  साथ  शामिल  नहीं  क्या  जा  सकता  है  ।  न्याय

 संशोधन  को  स्वीकार  करने  का  कोई  Aifaea  नहीं  है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  ऐसी  स्थिति  में  मैं  अपना
 संशोधन  वापिस  लेता  हूं

 संशोधन  संख्या  १२]  सभा  की  श्रुति  वापिस  लिया  गया  ।.

 Am2ndment  No.  12  was,  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोय  टर्न यह  है  :

 खंड  २  विधेयक  का  अंग

 |  ह
 स्वीकृत  |  |

 The  motion.  was  adopted.

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill..

 खंड  ३  कौर  ४  विधेयक  में  जोड़

 Clauses  3  and  4  were:  added  to  the  Bill..
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ५  से  २६  विधेयक  का  aa  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ४५  a  २६  विधेयक  में  जोड़  दिये

 Clauses  5  to  26  were  added  to  the  Bill..

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  पहली  सुची  पर  विचार  करेंगे  ।  क्या  श्री  टांटिया  अपने  संशोधन

 प्रस्तुत  करेंगे  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  रन  यह  है  :

 पहली  सूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted..

 पहलों  qat  विधेयक  में  जोड़ी  गई  ।

 The  first  Schedule  was  added  to  the  Bill.

 दूसरी  अनुसूची

 संशोधन  किया  गया

 Amendment  made

 (१)  पृष्ठ  4%,  पंक्तियां  २५  से  ३४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय  —

 ce
 ‘(CV  )  any  moneys  borrowed  by  it  from  Government  or  the  Industrial  Finance

 Corporation  of  India  or  the  Industrial  Credit  and  Investment  Corporation  of
 India  or  any  other  financial  institution  which  the  Central  Government  may
 notify  in  this  behalf  in  the  Official  Gazette  or  any  banking  institution  (not  being
 a  financial  in:

 India;
 stitution  notified  as  aforesaid)  or  any  person  in  a  country  outside

 Provided  that  su  ch  moneys  are  borrowed  for  the  creation  of  a  capital  asset
 in  India  and  the  agr
 for  the

 eement  under  which  such  moneys  are  borrowed  provides
 repayment  thereof  during  a  period  of  not  less  than  seven

 [  (४)  सरकार  अथवा  भारत  की  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  अथवा  भारत  ऑद्योगिक

 ऋण  विनियोग  निगम  या  कोई  अन्य  वित्तीय  जो  केन्द्रीय  सरकार

 अपनी  झोर  से  सरकारी  गजट  में  अधिसूचित करे  अथवा  कोई  बैंकिंग

 उपरोक्त  पद्धति  पर  श्रघिसुचित  वित्तीय  संस्था  न  अथवा  भारत  के

 बाहर  के  देना  में  किसी  भी  व्यक्ति  से  प्राप्त  की  कोई  रकम  ;

 CRT
 4341



 (Profits)  Surtax  Bill,  1964  Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 Nene EEN

 महं:दय]

 परन्तु  यह  रकम  भारत  में  पू  जी  आस्तियों  के  निर्माण  के  लिये  की  गई  हों  are  जिस  समझौते

 के अ्न्तगंत  यह  रकम  प्राप्त  की  गई  हो  उसके  चुकाने  के  लिये  सात  वर्ष  से
 ग्रीक

 mate  का  उपबन्ध  किया  गया  (१)

 (२)  पृष्ठ  १६,  पंक्ति  १४,

 moneys  as  areਂ  राशियां  के  स्थान  पर

 Cte  he  Debentures  referred  to  in  clau  eA  fav)  or
 o©  (iv?  Va  (४)

 में  उल्लिखित  ऋण  get  अथवा  रखा  जाय  ।  (२)

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  |

 महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 दूसरी  श्रनुसुच्ी  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  मंग  बने  बी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted.

 दूसरी  संशोधित  रूप  a,  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 ‘The  Second  Schedule,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 तोसरी  अनुसूची

 न्संघोधन  किया  गया

 Amendment  made

 (१)  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  | °c

 के  स्थान  पर  रखा  जाय  ।  (३)

 (२)  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  ३०,--

 के  स्थान  पर  रखा  जाय  |  (४)

 (३)  पृष्ठ  q5,-——

 पंक्ति  ¥  कें  स्थान  पर
 “

 (२)  Aluminium,  copper,  lead  and  zin

 सीसा  ate  जस्ता  रखा  जाय  ।  (५)

 (४)  पुष्ट  १८,  पंक्ति  ¥,—

 ore  and  bauxiteਂ  वयस्क  तौर  बाक्साइट  के  स्थान  पर

 ore,  bauxite,  manganese  ore,  dolomite,  magnesite  and  mineral

 मैंगनीज़  मैग्नेसाइट  प्

 aq  खनिज  रखा  जाय  (&)
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 faqae,
 PERN

 (xX)  पृष्ठ  १ पन्न

 पंक्तियां  १३  शौर  १४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए  :--

 “(6)  Equipment  for  the  generation  and  transmission  of  electricity  including
 transformers,  cables  and  transmission

 (६)  बिजली  tar  करने  ate  इसका  संचारण  करने  सम्बन्धी  उपकरण  जिसमें

 केबल  are  संचारण  बज  भी  शामिल  हैं  ।  1]  (७)

 (  ओष्ठ  १८,--

 पंक्ति  १६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाए

 for  line  19,  substitute—

 Fertilisers,  namely,  ammonium  sulphate,  ammonium  sulphate
 nitrate

 (double  salt),  ammonium  nitrate  (nitrolime  stone),  ammonium  chloride,
 super  phosphate,  urea  and  complex  fertilisers  of  synthetic  origin  containing
 bo  th  nitrogen  and  phosphorous,  such  as  ammonium  phosphates,  ammonium

 sulphate  phosphate  and  ammonium  nitro  phosphateਂ

 [“(99)  अमोनियम  अमोनियम  सलफेट  नाइट्रेट

 साल्ट )  ,  अमोनियम  नाइट्रेट  पत्थर )  ,  एमोनियम  सुपर

 यूरिया  ale  कृत्रिम  श्रेणी  की  बहुयोजी  vara  जिसमें  नाइट्रोजन  कौर

 फासफोरस  पाया  जाता  जैसेकि  अमोनियम  अमोनियम  सल्फेट

 फास्फेट  ae  अमोनियम  नाइट्रोफासफेट  1  (5)

 (७)  पृष्ठ  q3,-——

 पंक्ति  २१  के  स्थान पर  (23)
 Tea’

 चायਂ  रखिये
 ।  (8)

 (5)  पृष्ठ  १  पना

 पंक्ति  २१  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाए

 (14)  Electronic  equipment,  namely,  radar  equipment  computers,  elec-
 tronic

 accounting  and  business  ma
 electronic  contro

 chines,  electronic  communication  equipment,

 resistors,  conde
 linstruments  and  basic  components  such  as  valves,  transistors,

 05015,  coils,  magnetic  materials  and  micro  wave  components.

 (15)  Petroc
 from  other  basi

 hemicals  including  corresponding  products  manufactured

 carbons  fro
 ८  raw  materials.  namely,  calcium  carbide,  ethyl  alcohol  or  hydro-

 m  other

 [,  (4¥).  इलेक्ट्रानिक  रेडार  उपकरण  इलेक्ट्रानिक

 लेखा  तथा  व्यापार  इलेक्ट्रानिक  संचार  इलेक्ट्रानिक  नियंत्रण

 उपकरण  तथा  मूल  जैसे  कि

 चुम्बकीय  सामान  ate  माइक्रो  वेभ  पुर्जे  ।

 ४३४३
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 Armed  Forces  (Special  Powers)  Continuance  Bill  April  22,  1964

 (१४५)  पेट्रो  केमिकल्स  जिसमें  बुनियादी  कच्चे  केलसियम

 एथिल  एल्कोहल  अथवा  दूसरे  साधनों  से  प्राप्त  हाइड्रो का बं  से  निर्मित  संबधित

 उत्पाद  शामिल हैं  |  (१०)

 As  a  result  of  the  insertion  of  two  new  items  in  the  list,  item  (14)  may

 be  re-numbered  as  item  (16).

 में  दो  नये  उपबन्धों के  रखे  जाने  के  परिणामस्वरूप मद  संख्या  (१४)

 को  मद  संख्या  (१६)  कर  दिया  जाए  1]  (99) :

 ति०  त

 उपाध्यक्ष  महोदय :  बरन  यह  है  :

 तीसरी  संशोधित  रूप  विधेयक  का  तग  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 The  motion  was  adopted.

 dat  संशोधित  रुप  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 The  Third  Schedule,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मदन  यह  है  :

 विधेयक  को  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  मै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was  adopted.

 सदस्य  सेनायें  ( Faas  जारी  रखना  विधेयक

 ARMED  FORCES  (SPECIAL  POWER)  CONTINUANCE  BILL

 बेदेदिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी
 :

 मैं  प्रस्ताव  करती  हू

 सदस्य  सेवायें  q&4a  को  कुछ  are  अवधि  तक  जारी

 रखने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्तुत  विधेयक  का  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित  वर्ष  १९५८  के  सशस्त्र  सेवायें  विनियम

 को  झर  एक  ag  की  wafer  तंक  के  लिए  बढ़ाना  जिससे  सदस्य  सैनिकों  के  अधिकारियों  को

 विद्वेष  शक्तियां  दी  जायेंगी  ताकि  वे  ट्वेनसांग  ज  नागालैंड  के  कोहिमा  तथा  मोकोकचंग  जिलों

 के  उपद्रवग्रस्त  क्षेत्रों  में  उपद्रवों  को  दबाने  में  असैनिक  दोषियों  की  सहायता  कर  सकें
 ।

 प्रारम्भ  में

 वर्ष  १९५८  में  नागाओं  द्वारा  उपद्रवों  को  दबाने  के  लिये  राष्ट्रपति  द्वारा  सेना  विनियम  vealed

 किया गया  है  ।  तब  से  राष्ट्रपति  संविधान  के  अनुच्छेद  २४०  के  झन्तगंत इसकी  अवधि  एक

 एक  वह  बढ़ाई  जाती  थी  ।  नागालैंड  एक  अलग  राज्य  बन  जाने  के  परिणामस्वरूप  सेना  विनियम

 की
 अवधि  बढ़ाने  के  लिए  ag  विधेयक  सभा  में  लाने  की  प्रा वश्य कता  पड़ी  |
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 २  १८८६  गैर-तरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी
 समिति

 मैं  सभा  को  श्राइवासन दिलाती  हुं  कि  सरकार का  अभिप्राय  ate  समय  तक  के  लिए  सशस्त्र

 सेनाओं  को  विशेष  शक्तियां  देने  का  नहीं  है  ।  इसीलिये  इस  विनियम  की  अवधि  केवल  एक़  वर्ष

 के  लिए  ate  बढ़ाई
 जा

 रही  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 थ्रो  रंगा  :  मैं  अपना  भाषण  शुभारम्भ  करने  से  पूर्व  यह  जानना  चाहता हं  कि

 यहं  विनियम  गत  एक  वर्ष  में  पेचीदगियों  तथा  wea  विरोधी  तत्वों  को  समाप्त  करने  में  ग्र सैनिक

 शक्तियों  को  सहायता  देने  में  कहां  तक  प्रभावी  रहा है
 ?

 श्रोता  लक्ष्मी  मेनन  :  प्रा पात काल  में  नागालैंड  तथा  ग्रन्थ  उपद्रवग्रस्त  क्षेत्रों  में  शान्ति  तथा

 व्यवस्था  स्थापित  करने  में  विनियम  पर्याप्तरूप  से  सैनिक  शक्तियों  को  सहायता  पहुंचाने  में  सफल

 att  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  कौर  सरकार  से  भ्र तु रोध  करता  हुं  कि  इसमें

 दी  गई  शक्तियों  का  उचित  प्रयोग  fear  जाये  कौर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  सैनिक  स्वतंत्रता  का  हनन

 नहीं  fear  जाना  चाहिए  |

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  व्यवस्था  age  बनाने  के  लिए  सरकार  को  हर  संभव  शक्ति  प्राप्त

 होनी  चाहिए  ।  दुःख  की  बात  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सैनिक  गुप्तचर  कार्य  कमजोर  रहा
 है  ।

 पंच मांगी सैनिकों  के  रूप  में  सेना
 में  काम

 करते  पाये  गये हैं
 ।

 पता  चला  है  कि  दूर  दूर  तक  फैले  हुए

 क्षेत्रों  में  पंचमांगियों  के  साथ  चीनियों  का  घनिष्ट  सम्पक  है  ।  वहां  के  पंचमांगियों  के  बारे  में  पूरी

 जानकारी  रहनी  चाहिए  are  उनकी  गतिविधियां  समाप्त  की  जानी  चाहिएं  ।  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में

 हमारे  प्र सैनिक  कर्मचारी  तथा  सेनायें  प्रभावी  व  कुशल  नहीं  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  ग्रोवर  अधिक  समय  चाहते  हैं  ?

 श्री  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्राप  अपना  भाषण  अ्रगले  दिन  जारी  रख  सकते  हैं  ।  अरब  हम

 सरकारी  कार्यों  को  लेंगें  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILL  AND  RESOLUTIONS

 इकतालोसवां  प्रतिवेदन

 att  मुखिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यहं  सभा  ग़ैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 चालीस
 दें

 प्रतिवेदन  जो  १५  १६६४  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  है  1.0
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 Resolution  Re.  People’s  Vaischkte  2,  1886  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  योर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 चालीसवें  प्रतिवेदन  से  १५  geRy  को  सभा
 में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  है  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ॥

 The  motion  was  adopted,

 लोक  आयुक्त  के  बार  में  संकल्प--जारी

 RESOLUTION  Re.  PEOPLE’S

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  WA  सभा  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  द्वारा  २  PERV  को  प्रस्तुत

 संकल्प  पर  अराग  विचार  करेगी  ।  इसके  लिए  एक  घंटा  ait  चौदह  मिनट  दोष  हैं  |

 Sto  लक्ष्मी नल्ल  सिंघवी  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसके  लिए  कम  से  कम  अभिधा

 घंटा  समय  बढ़ाया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बाद  मे  देखेंगे  ।  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  wea  भाषण  जारी  रखें
 ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  :  पिछले  दिन  मैं  देश  मे  एक  ऐसी  संस्था  स्थापित  करने  के  बारे  में

 HE  रहा  था  जो  जनता  की  शिकायतों  को  हूर  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  तथा  देश  के  प्रशासन  में

 एकरूपता  लाने  के  लिये  कार्य  कर  सके  ।

 मैंने  यह  मामला  पहली  बार  ३  28 RR  को  विधि  मंत्रालय  की  अनुदानों की
 मांगों  पर

 चर्चा  के  समय  उठाया
 था  ।

 विधि  मंत्री  महोदय  ने
 वाद-विवाद

 का  उत्तर  देते  समय  बताया  कि

 इस  सम्बन्ध  के  बारे  प्रधान
 मंत्रीਂ  महोदय  ही  बता  सकते हैं  क्योंकि  ae  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय

 है  ।  उन्होंने  आगे  बताया  कि  इस  विषय  में  गैर-सरकारी  संकल्प  सभा  के  सामने  लाये  जानें

 पर  प्रधान  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकते  उसके  बाद  ही

 मामले  पर  आगे  विचार  किया जा  सकता  है

 प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  जयपुर  में  कांग्रेस  के  अ्रधिवेदान  में  भाषण  देते  हुए  कहा
 था  किः

 जैसी  संस्था  की  स्थापना  करना  एक  श्रच्छी  बात  है  क्योंकि  ऐसी  संस्था  छोटे  से

 लेकर  बड़े  अ्रधिकारी  के  विरुद्ध  स्वतंत्रतापूर्वक  ईमानदारी  से  काम  कर  सकती  है  किन्तु  भारत  जैसे

 विद्या  देश  में  यह  पद्धति  वायद  उचित  ea  सिद्ध  नहीं  हो  सकेगी  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  श्री  नन्दा  ने  भी  कहा  था  कि  प्रयास  के  विरुद्ध  नागरिकों की  शिकायतें  दूर  करने

 के  लिए  एक  प्रणाली  स्थापित  करने  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  क्योंकि  यह  समस्या  बहुत  बड़ी

 होने  के  कारण  सकता  आयोग  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावी  ढंग  से  इस  कार्य को  करने  में  असमर्थ है

 उन्होंने  art  बताया  था  कि  इस  कार्य  के  लिए  एक  प्रशासन  सम्बन्धी  सुधार  विभाग  शीघ्र  खोलाਂ

 जायेगा  ।  किन्तु  सरकार  झपना  वचन  पुरा  नहीं  कर  पायी  |

 भ्रष्टाचार  निवारण  सम्बन्धी  स़्थान  समिति  ने  प्रतिवेदन  में  अनेक  भ्रष्टाचार  के

 मामलों  का  उल्लेख  किया  है  तौर  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  रौनक  सिफारिशें  की  हैं  ।  समिति

 है
 ४
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 असल  २२,  १९६४  लोक  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प--जोरों
 नबा

 ने  अपनी  सिफारिश  में  कहां  है  कि  सतकंता  आयोग  मंत्रियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  मामलों  की

 जांच  प्रभावी  ढंग  से  नहीं  कर  सकता  है  के  मामलों  की  sha  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय

 तालिका  पेनल )  बनाया  जाना  चाहिए  कौर  किसी  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  इस  तालिका

 म॑  से  एक  acy  समिति  नियुक्त  की  जाये  ।  विचार  से  इस  प्रकार  को  बड़ी  समस्यायें  तदर्थ  ग्रा घार

 पर  हल  नहीं  की  जा  सकती  हैं  ।  अत  इस  विषय  पर  गृह-मंत्री  महोदय  द्वारा  शीघ्र  विचार  करके

 इस  सभा  को  दिये  गये  वचन  को  पुरा  करना  चाहिये  ।

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  श्री  गजेन्द्र  गडकर  ने  भी  संकल्प  में  प्रस्तावित  संस्था  जैसी  एक

 संस्था  स्थापित  करने  का  समर्थन  किया  है  ।  भूतपूर्व  मान्यता
 श्री  मुख्य

 न्यायाधिपति  श्री  बी०  पी०  सिन्हा  अर  तेरह  अन्य  प्रमख  विधि  किताबों  ने  भी  इस  विचार  का

 समर्थन  किया  है  ।  यदि  सरकार  फिर  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  नहीं  उठाती  है  तो  की

 प्रगति  को  खतरे  में  डालना  चाहती  है  ।

 स़्थान  समिति  के  तदर्थ  प्राकार  पर  जांच  करने  के  सुझाव  को  क्रियान्वित  करने  से  समस्या

 हल  नहीं  हो  सकती  है  ।  यदि  जांच  विभागीय  areas  पर  की  जाती  है  तो  इसमें  जनता  का  विश्वास

 नहीं  रहेगा  और  सार्वजनिक  रूप  से  तदर्थ  जांच  बड़े  मामलों  की  ही  हो  सकती है  ।  छोटे-छोटे

 मामलों  के  लिए  तथा  आधार  पर  जांच  करना  कठिन हैं  ।

 लॉक  भ्रायुक्त  जसी  संस्था  किसी  प्रकार  के  बाहरी  या  सरकारी  हस्तक्षेप  से  मुक्त  रहे

 इसलिये  यह  निष्पक्ष  रूप  से  कार्य  कर  सकती  तौर  इसमें  जनता  का  पूर्ण  विश्वास  होगा
 ।

 काय  प्रणाली  भ्रनौपचारिक  होगी  जिससे  जांच  के  समय  साधारण  प्रशासनिक  कार्य  में  किसी

 प्रकार  को  बाधा  नहीं  होगी  ।  लोक  झ्रायक्त  को  फाइलें  तथा  अरन्य  प्रावव्यक  कागजात  देखने  का  पूरा

 भ्र घि कार  होगा  ।  ए  जांच  विस्तारपूर्वक  की  जा  सकेगी  ।

 लोक  झ्रायुक्त  जैसी  संस्था  स्थापित  करने  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  बताई  गई  हैं  ।  विधि

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  प्रकार  कीਂ  संस्था  स्थापित  करने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना

 पड़गा  |  यह  कोई  बड़ी  कठिनाई  नहीं  है  क्योंकि  सरकार  छोटी-छोड़ी  बातों  के  लिए

 संविधान  में  संशोधन  करती  है  ।  इतने  बड़े  कार्य  के  लिए  संशोधन  करना  वांछनीय  है  |

 दूसरी  कठिनाई  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताई  है  कि  इसकी  स्थापना  के  लिए  हमें  दूसरे  देशों  की

 संस्थान  के  अनुभव  पर  आधारित  रहना  होगा
 |  उनके  पास  इन  संस्थाओं के  कार्य  के  बारे  में

 विस्तारपूर्वक  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  समय  नहीं  है  ।  मैं  उनको  दृढ़तापूर्वक
 विश्वास  दिलाता

 g  कि
 संस्थापकों का  कार्य  बहुत  ही  संतोषजनक  चल  रहा  है

 और
 भारत  में  यह  बहुत  सफलतापूर्वक

 कार्य  करेगी  ।

 इस  संस्था  के  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  यह  भी  कठिनाई  जाहिर  की  गई  है  कि  भारत  जैसे  बड़े
 देवा में  यह  प्रभावी  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  सकती  इस  कठिनाई  को  दूर  करने के  लिये  प्रत्येक
 राज्य  में  ऐसी  संस्थायें  स्थापित  की  जा  सकती  हैं  जिससे  कार्य  सुचारु  रूप  से  चल  सकता है

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 संकल्प  प्रस्तुत

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  सार्वजनिक  शिकायतों  की  सक्रिय  तौर

 निष्पक्ष  जांच  करने  थ
 स्तरों  से  भ्रष्टाचार  समाप्त  प्रशासनिक

 ४३४७
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 Re.  People’s  April  22,  1964

 गलतियों  ate  ज्यादतियों  को  दूर  नागरिकों  को  उनके  भ्र धि कार

 दिलाने  सामान्यतया  संसदीय  लोकतन्त्र  शासन  पद्धति  की  नींव  को

 मजबूत  बनाने  के  लिए  मोटे  रूप  में  ग्रोवर  न्यूजीलैण्ड

 की  श्म्बुड्समेन  प्रणाली  के  नमूने  पर  उपयुक्त  विधान  के  ग्रन्तगंत  संसद

 का  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  जाये  जिसे  लोक  झ्रायूक्त  कहां

 ख
 क

 कि  लोक  आयुक्त  कोई  विख्यात  विधिवेत्ता  ate  बहुत  ईमानदार  व्यतीत

 होना  चाहिये  ate  उसे  संसद्‌  की  दोनों  संभागों  ay  सिफारिश  पर  भारत

 a
 =e

 राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  प्रत्येक  लोक  आयुक्त

 का  कार्य-काल  प्रत्येक  संसद्‌  के  कार्य-काल  के  साथ  समाप्त  हो  कोई

 लोक  आयुक्त  उसी  पद  पर  पुनर्जीवित  के  लिए  ag  नहीं  होंगा  are

 लोक  आयुक्त  age  से  हटने  के
 बाद

 कम
 से  कम  ca

 वर्ष  तक  वह

 केन्द्रीय  सरकार  अथवा  किस  राज्य  सरकार  के  अधीन  या  उन  सम्बन्धित

 विश्वास  अथवा  लाभ  का  कोई  Te  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।  लोक  आ्रायुक्त

 को  केवल  संविधान  के  अनुच्छेद  q2¥(¥)  में  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार

 ही  हटाया  जा  सकेगा  ;

 कि  लोक  शीशायुक्त  को  मुख्यतः  निम्नलिखित  शब वित यां  ate  कृत्य  होंगे  ——

 (१)  लोक  आयुक्त  को  प्रशासन  के  मामले  में  सम्बन्धित  अथवा  किसी

 नियम  या  निदेशों  द्वारा  प्रदत्त  किसी  शक्ति  या  कृत्य  का  उपयोग  करते

 हुए  किलो  मंत्रालय  अर  विभाग  अथवा  किसी  terface,

 या  उसके  किसी  सदस्य  द्वारा  किये  गये  किसी  ऐसे  निर्णय

 या  सिफारिश  अथवा  किसी  कार्य  या  भूल  चूक  की  जांच  करने  को

 शक्ति  होग  जिसका  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तियों  के  निकाय  पर

 प्रभाव  पड़ता  हो  ।  लॉक  सरकार  को  सामान्य  तौर  विशिष्ट

 सिफारिशें  करेगा  कौर  वह  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  का  सुझाव

 देगा  जिन्होंने  अपने  सरकारी  कत्तब्या  का  निष्पादन  करते

 ait  we  अथवा  wey  किसी  कारण  या  प्रतिफल  के  कारण

 कोई  गैर-कानूनी  काम  किया  हो  शारिवा  उचित  रीति  से  भ्र पने  कत्तव्य

 का  पालन  करने  में  उपेक्षा  की  हो  ;

 (2)  लोक  wad  एक  उपयुक्त  शभ्रधिनियम  मेंਂ  विस्तार  से  बताई  जाने

 वालो  श्रपेक्षाश्रों  के  अनसार  उससे  शिकायत  किये  जाने  पर  अथवा

 अपनी  Wit  से  प्रस्ताव  करके  इस  प्रकार  की  जांच  कर  सकेंगी  ;

 (3)  पूर्वे  उपबन्धों  समिति  किये  लोक  अ्रायक्त झ  संसद  की  frei

 सभा  अ्रथवा  उनको  किसी  समिति  द्वारा  उसे  निफ्टी  की  गई  किसी

 याचिका  की  जांच  उस  सभा  या  समिति  के  निदेशों  के  अधीन  करेगा

 ar  उसके  सम्बन्ध  में  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा ;
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 ३  gong  लोकਂ  आयुक्त  की  नियुक्ति  के  बारे  में
 संकल्प--भारी ना

 (¥)  लोक  श्रमायुक्त  की  शक्तियों  का  समय  समय  पर  लोक-सभा

 द्वारा  पारित  किये  गये  att  राज्य  सभा  द्वारा  भ्रनुमोदित  एक  प्रस्ताव

 में  निर्धारित  सिद्धान्तों  ate  निदेशों  के  अनुसार  किया  जायेगा ;

 (५)  afe  इस  प्रकार  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  हो  कि  कया  लोक  आयुक्त  को

 किसी  मामले  या  किसी  श्रेणी  के  मामलों  के  बारे  में  जांच  करने  को

 भ्र धि कार  तो  लोक  आयुक्त  वहू  ठीक  उच्चतम  न्यायालय

 से  उस  विषय  में  राय  मांगेगा  ;

 («)  लोक  आयुक्त  '  को  कोई  ब्स्तावज  मांगने  या  किसी  व्यक्ति  को  बुलाने

 शर  किसी  व्यक्ति  को  शपथ  दिला  कर  पूछ-ताछ  करने  की  शक्ति

 होंगी  ;

 (9)  लोक  आयुक्त  कृत्यों  के  प्रयोग  के  बारे  में  संसद्‌  को  प्रति  वर्ष

 कम  से  कम  एक  व्यापक  प्रतिवेदन  देगा ;

 कि  भारत  संघ  के  सभी  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  की  शक्ति  कौर  कृत्य

 वाले  लोक  waar  नियुक्त  किये  जायें  श्र  उपरोक्त  प्रयोजनों  को  art

 रूप  देने  के  लिए  संविधान  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  हेतु  तथा  विधान

 निर्माण  के  लिए  शीघ्र  apa  कदम  उठाये  जायें  16.0

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  का  एक  संशोधन  है  |

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद
 :

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 संकल्प  शर  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं  |

 डेढ़  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  प्रत्येक  सदस्य  को  पांच  मिनिट  का

 समय  दिया  जायेगा  |

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  यह  एक  जटिल  तथा  विशेषीकृत  विषय  है  श्र  सारे  देश

 का  ध्यान  इसकी  ग्राम  है  ।  इसलिये  afe  सदस्यों  को  केवल  पांच  मिनिट  का  समय  fear

 जायेगा  तो  यंह  न्यायसंगत  नहीं  होंगा  ।

 थो  सुरेन्द्रनाथ  ढ्विंबेदी  :  केवल  पांच  मिनिट  के  समय  में  उपयोगी

 विवाद  नदीं  किया  जा  सकता  |  सदस्यों  को  कम  से  कम  दस  मिनिट  का  समय  fear  जाना

 चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  की  ag  इच्छा  है  कि  समय  बढ़ाया  जाये

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  हां  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ae  इस  संकल्प  के  लिये  समय  एक  घण्टा  बढ़ा  feat  गया

 है  ।  वाद-विवाद  ४  बजकर  ४०  मिनिट  चलेगा  ।  श्री  माथुर  ।
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 Resolution  Re.  People’s  Procurator-Contd.—  Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 Withdrawn

 a

 मैं  अपने  माननीय  मंत्री  श्री  सिंघवी  द्वारा श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।  गत  पांच  वर्षों  में  गृह-मंगला
 कायें

 की  श्रनुबानों  की  मांगों  पर  जब  कभी  चर्चा  हुई  है
 तभी  हमने  यह  सुझाव  रखा  है  ।  परन्तु

 राज  वहं  समय  श्र  गया  है  जब  हमें  देश के  विद्यमान  हालात  पर  ध्यान  देना  चाहिये  तथा

 कुछ  ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिय े।

 मेरे  विचार  में  art  देश  नागरिकों के
 #

 तथा  प्रशासन  सामने  पहली  समस्या

 यह  है  कि  हमारा  राजनैतिक  जीवन  तथा  प्रशासन  दोष-रहित  होना  चाहिये  ।  गरज

 साधारण  का  प्रशासन  के  प्रति  वह  चादर  तथा  विश्वास  नहीं  रहा  है  जो  कि  होना  चाहिये

 था  atc  किसी  भी  प्रशासन  के  लिये  इससे  भ्रमित  हानि  प्रदायक  बात  कोई  ait  नहीं  हो

 सकती  |

 हमारे  चारों  wie  के  अधिकांश  पड़ौसी  देशों  के  राजनीतिक  जीवन  में  इतनी  गिरावट

 प्रा  गई  है  कि  उसके  साथ  ही  लोकतंत्र  का  स्थिति  भी  खराब  हो  गई  है  ।  केवल  इस

 महान  देश  ने  ही  लोकतंत्र  को  जिन्दा  बनाये  रखा  है  जिसके  लिये  हम  wd  कर  सकते

 इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  हमारे  राजनीतिक  नेता  ऐसी  कल्पनाशील  वाले  थे  जो  सकी

 लोगों  की  भावनाओं  को  समझते  थे  wie  लोंगों  का  उनके  प्रति  लगाव  था  ।  राज  वह

 पुराने  नेता  मरते  जा  रहे  हैं  ae  इस  समय  हमारे  जो  नेता  हैं  वह  वापस  में  एक  दुसरे

 पर  छींटाकशी  करके  राजनीतिक  जीवन  के  प्रति  लोगों  के  सम्मान  को  खो  रहे  हैं  ।

 राजनीतिक  जीवन  पर
 दुष्प्रभाव

 डालने  वाली  दूसरी  बात  यह  है
 कि  राज  स्वय  कांग्रस  दल

 में  निम्नतम  स्तर  पर  भी  मतभेद  तथा  गुटबन्दी  है  ।  एक  ही  दल  के  वही  व्यक्ति  बहुत

 समय  से  सत्तारूढ़  चले  ग्रा  रहे  हैं  इसका  भी  जनसाधारण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  हमारे

 प्रधान  मंत्री  देश  की  एक  बड़ी  पूंजी  हैं  जिन्होंने  देश  में  प्रशासन  तथा  एकता  को  बनाये  रखा

 है  ।  परन्तु  राजनीतिक  जीवन  पर  इ  सका  प्रतिकूल  प्रभाव  यह
 gm

 है  fe  राजनीतिक

 प्राधिकार  के  जनता  की  भावनाओं  की  उपेक्षा  उनको  तथा  उनके  निकट

 aria  में  रहने  वाल ेव्यक्तियों  को  प्रसन्न  रखने  ak  उनकी  खुशामद  करने  में  ही  लगे  रहे  हैं  ।

 दु सरीक जि
 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमारे  देश  में  कोई  अच्छा  विरोधी  दल  नहीं  जिसका

 कि  कोई  वैकल्पिक  कार्यक्रम  लोंगों के  सम्मुख रखे  जाने  के  लिये  हों  ।  सत्तारूढ़  दल  की

 बुराइयां  उसके  सम्मान  को  ठेस  पहुंचाने  का  प्रयत्न  करना  तथा  कांग्रेस  की

 कमजोरियों  ae  श्रसफलताश्रों  का  बखान  करके  उनसे  लाभ  उठाना  ही  उनका  मुख्य
 कायें

 है  ।  ।  श्राप  इस  बात  का  जोर-शोर  सेਂ  विरोध  कर  सकते  हैं  परन्तु  इसमें

 कोई  सार  नहीं  है  ।  ।  यह  एक  सचाई  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  किसी  दल  के  सत्तारूढ़  हो  जाने  का  पथ
 यह

 नहीं  कि  केवल

 उसी  दल  का  कोई  ठोस

 कार्यक्रम  है
 और

 अन्य  दस्तों
 का  कोई  नहीं  ।  ऐसी  बातें  कहने  से  पहले

 भी  मधुर  को  yee  दलों के  कार्यक्रमों  का  अध्ययन  करने  में  अधिक  समय  लगाना  चाहिये  ।

 श्री  रंगा  :  श्रीमान्  मैं  अपने  माननीय  मित्र  से  फ्राथना  करता  हुं  कि  वे  seq  दलों

 के  बारे  में  ऐसी  श्रनावश्यंक  बातें  कह  कर  अपने  सुन्दर  भाषण  को  खराब  न  करें  ।  यह

 कोई  श्रच्छी  बात  नहीं  ।
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 अप्रैल  २२,
 वलि  लोक  झ्रायवत  की  fac feat  के  बारे  में  AH ह  १५४

 वापस  लिया  जाना

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  स्वयं  कांग्रेस  दल  की  कमजोरियों  भर  शभ्रसफलताश्ों  का  जों

 चित्रण  मैंने  किया  है  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  उसे  भी  समझना  चाहिये  ate  उन्हें

 यह  स्वीकार  करना  चाहिये  कि  जहां  कहीं  भी  हें  सफलता  प्राप्त  हुई  है  वह  विभिन्न  दलों

 के  एक  साथ  मिलकर  कांग्रेस  की  कमजोरियों  शौर  श्रसफलताश्ों  का  wafer  लाभ  उठाने

 के  कारण  ही  हुई  उनकी  मुख्य  ताकत  उनके  दल  के  निजी  कार्यक्रम  के  कारण  नहीं

 है  ।  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  माननीय  सदस्यों  को  विरोध  करने  का  अवसर

 मिलेगा  ।

 शो  हरिइचख  साथर : च्छि  युद्धकालीन  नियंत्रक
 ने  प्रशासन  को  बुरी  तरह  से  भ्रष्ट  कर

 दिया  है  ।  कल्याण  राज्य  ग्रोवर  विकासशील  श्रथ॑व्यवस्था  के  हमारे  विचार के  कारण  तौर

 भी  नियंत्रण  लगाये  गये  जिससे  कि  प्रशासन  बिगड़  रहा  है  ।  फिर  अधिकारियों  पर  राजनीति

 दबावों  के  डाले  जाने  के  कारण
 सेवाओं

 तथा  रानीतिक  जीवन
 को  शौर  भी  विनोद

 हुआ है  ।

 यदि  हमें  लोकतंत्र  को  बचाना  है  ate  राजनीतिक  जीवन  को  दोषरहित  करना  है

 तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  संस्था  बनाई  जानी  चाहिये  ।  गह-किये  मंत्री  ने  जो  स्वतंत्रता

 बनाया  है  उससे  यह  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  जैसा  कि  भारत  के  विमान  मुख्य

 न्यायाधिपति  ने  भी  कहा  है  ।  यह  तो  सरकार  Hr  एक  दूसरा  विभाग  का  बनकर  रह

 जायगा |

 वे  जो  यह  आशा  करते  हैं  कि  गह-किये  मंत्री  अन्य  मंत्रियों  को  तथा  मुख्य  मंत्री  अपने

 गांवों  को  दण्ड  देंगे  तों  मेरे  विचार  में  मंत्रियों  का  दण्ड  देने  की  इससे  अधिक  तुच्छ  कौर  उपहासांस्पद

 व्यवस्था  झ्र ौर  कोई  नहीं  हो  सकती  |  मैंने  स्वयं  गह-कराये  मंत्री  को  ऐसे  कई  मामले  बताये  थे  जिनमें

 जांच  की  आवश्यकता  नहीं  थी  कौर  अभिलेखों  से  यह  सिद्ध  हो  गया  था  कि  दण्ड  सम्बन्धी

 वाही  की  जा  सकती  है  परन्तु  अज  cur  वर्ष  बीत  जाने
 पर  भी

 कभी  तक
 उन  मामलों  में  कुछ

 नहीं  gat

 श्रोम्बडसमेन  अथवा  संसदीय  संस्थाओं  सम्बन्धी  अयोग  जेसा  पूर्ण  स्वतंत्र  जोकि

 केवल  संसद  के  प्रति  उत्तरदायी  संसद  की  सिफारिश  पर  ही  नियुक्त  किया  जाये  तथा  संसद  की

 अवधि  के  लिये  नियत  किया  प्रभावकारी  कार्यवाही  कर  सकेगा  |  अन्य  देशों  में  ऐसी  संस्थानों

 को
 सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।

 राज  संसद  में  तथा  विधान  सभाश्रों  में  क्या  होता  चचियां  की  जाती  हैं  तथा  विभिन्न  मंत्रियों

 पर  दौर  हरनेक  उच्चाधिकारियों  पर  अनेक  प्रकार  के  आरोप  लगाये  जाते  हैं  परन्तु  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जाती  शर  न  की  जाने  की  सम्भावना  है  क्योंकि  इन  मामलों  में  कार्यवाही  करने  तथा  जांच

 करने  की  कोई  उपयुक्त  व्यवस्था  नहीं  इस  से  वातावरण  बहुत  दूषित  होता  है  श्रोम्बडसर्मन

 जैसी  संस्था के  बनाये  जाने  पर  केवल  भ्रष्टाचार ही  दूर  नहीं  होगा  अपितु  मंत्री  arte  भी  चरित्रहीनता

 तथा  चरित्र  पर  लांछन  लगाये  जाने  से  बच  जायेंगे  ।
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 April  22,  1964 Resolution  Re.  People’s  Procurator-Contd.—Withdrawn

 es

 [att  हरिश्चन्द्र

 संविधान  में  हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  लोगों  को  aifaa  तथा  राजनीतिक

 न्याय  are  स्वतंत्रता  दी  जानी  परन्तु  इसके  लिये  हमने  न्यायालय  बनाने  के  अतिरिक्त

 are  क्या  किया  है  तौर  न्यायालय  जैसे  कार्य  करते  हैं  वह  हम  जानते  हैं  ।

 ब्रोम्बडसमैन  न्यायालयों  waar  प्रशासनिक  अधिकरणों  की  कोई  वैकल्पिक  संस्था  नहीं  है  ।

 यह  एक  ऐसी  संस्था  होगी  जोकि  राजनीतिक  क्षेत्र  में  उच्च  सत्तारूढ़  व्यक्तियों  कौर  प्रशासकीय

 प्राधिकारियों  की  कार्यवाहियों  का  विशेष  ध्यान  रखेगी  तथा  नागरिकों  को  न्याय  आदि  देने  के  लिये

 उनके  एक  शक्तिशाली  मित्र  के  रूप  में  होगी  ।  संसद  तथा  विधान  साभायें  इस  से  वास्तव  में  कारगर

 निकाय  बन  जायेंगे  क्योंकि  इसका  संसद  शभ्रधिकारी  जो  कुछ  देश  में  तथा  संसद  में  हो  रहा  है  उसे

 तथा  समाचार  रातों  में  प्रकाशित  समाचारों  को  भी  देखेगा  कौर  आगे  कार्यवाही  करेगा  ।  वह  स्वप्रेरणा

 से  कार्यवाही  कर  सकेगा  ।  इस  से  प्रजातंत्र  मजबत  होगा  तथा  संसद  द्रोह  संसदीय  संस्थानों  में  लोगों

 का  विश्वास  बढ़ेगा  |  यह  सबसे  प्रतीक  प्रभावकारी  भ्रष्टाचार  निरोधक  सिद्ध  होगा  तथा  प्रशासकीय

 सरकारी  खर्चों  में  कमी  अरब  ऐसा  समय  ar  गया  है  जबकि  हमें  अपने  जीवन  को

 तथा  प्रशासकीय  सेवाओं  को  स्वस्थ  बनाना  चाहिये  जिससे  कि  सबसे  बड़ा  प्रजातंत्र  मिट्टी  में  न

 मिल  जाये  ।

 थी  मैं  इस  संकल्प  के  डा०  को  तथा  श्री  माथुर  को  जिन्होंने  इस

 विषय  को  इतना  महत्व  दिया  है  धन्यवाद  देता  हुं  ।  में  श्री  के०  एम०  मुंशी  का  भी

 झा भारी  हूं  जिन्होंने  पहली  बार  ऐसी  संस्था  स्थापित  किये  जाने  की  आवश्यकता  को

 जनता के  सम्मुख  रखा  था  |

 अराज  सभी  लोग  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  सार्वजनिक  कार्य  शर  लोक-जीवन  के  प्रत्येक

 पहलू में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  जो  कोई  भी  देश  के  कल्याण  का  इच्छुक है  उसे  भ्रष्टाचार को  समाप्त

 करने  में  प्रगति  अभिरुचि  रखनी  इसका  उत्तरदायित्व  केवल  सरकार  का  ही  भ्रमित

 सभी  राजनीतिक  दलों  का  है  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  सुरेन्द्रनाथ  श्री  हेम  gen

 कामत  शादी  को  बधाई  देता हुं  क्योंकि  संसदीय  प्रक्रियायें  को  ग्रसना  कर  भष्टाचार  के  ऐसे  ज्वलन्त

 मामले  सदन  के  सम्मुख  लाये  कि  मंत्रिमण्डल  के  दो  मंत्रियों  को  भी  त्यागपत्र  देना  पड़ा  ।  परन्तु  यह

 संसदीय  प्रक्रिया  में  भी  एक  सीमा  से  भ  प्रभावी  सिद्ध  नहीं  हो  सकतीं  श्रत-्रोम्बडसमैन  जैसी

 एक  श्रावश्यंक  है  ।  क्योंकि  संसद  ही  इसकी  नियुक्ति  करेगी  ate  सत्तारूढ़

 दल  का  इसमें  बड़ा  हाथ  होगा  (९६  सत्तारूढ़  दल  को  इसकी  नियुक्ति  से  भयभी तਂ  होने  की  आवश्यकता

 नहीं
 है  |

 इससे  सत्तारूढ़  दल  के  मंत्रियों  तथा  सदस्यों  और  विरोधी  दल  के  नेतायों  तथा  सदस्यों  के

 सम्मान  तथा  स्थिति  को  संरक्षण  मिलेगा  ।  मेरे  स्वगंवासी  मित्र  पंडित  ठाकुरदास  भागंव  ने  प्रयत्न

 करके  लाभ
 पद  अधिनियम  को

 पारित  कराया  था  कौर  उसका बहुत  बरच्छा  परिणाम  gary  इसी

 के  कारण  कांग्रेस  के
 एक

 ख्याति  प्राप्त  सदस्य
 को

 सरकारी  निगमों  आयोगों  में  महत्वपूर्ण  पद

 सम्हालने  के  पश्चात  अपनी  संसद  सदस्यता  से  त्यागपत्र  देना  पड़ा  था  |  परन्तु  फिर  कया  हम्  ?

 वहां
 जाने  के  बाद  भी  सब  भी

 वह  एक
 राजनीतिक  नेता  हैँ  तथा  अरब  भी  कार्यकारी  समिति  में  हैं  ।

 इसलिये  इस  अधिनियम  की  भी  अपनी  सीमायें
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 ३  बैद्य  १८८६  लोक  आयुक्त  की  नियुक्त  के  बारे  में  संक्रमण

 वापस  लिया  जाना

 लाइए

 एक  समय  ऐसा  था  जबकि  हमें  प्रधान  मंत्री  में  इतना  पूर्ण  विश्वास  था  कि  केन्द्रीय  wera  राज्य

 मंत्रियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  शिकायत  होती  थी  तो  हम  उसे  उनसे  करते  थे  परन्तु  दुर्भाग्यवश  अज

 लोगों  के  उस  विश्वास  को  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  स्वयं  खो  दिया  है  क्योंकि  वे  इस  समस्या  को

 पादरहित  तथा  प्रभावी  ढंग  में  हल  करने  में  रहे  इसलिये  wa  ऐसा  समय  ग्रा  गया  है

 जबकि  संसद्‌  को  सत्तारूढ़  दल  तथा  विरोधी  दलों  की  सहायता  से  एक  ऐसी  संस्था  बनानी  चाहिये

 जो  कि  प्रधान  मंत्री  aa  प्रत्येक  संसद  सदस्यों की  प्रसिद्धि  को  बनाये  रवते  हुए  स्वयं  प्रधान  मंत्री

 महोदय  की  कार्यवाहियों  की  भी  जांच  कर  स  ।

 यदि  सारे  देश  के  लिये  एक  श्रोप्बडसमैत  जैसी  संस्था  «नाने  में  देश  के  महान  आकार  की

 समस्या  सामने  जाये  जैसाकि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  सुझाव  दिया  हम  प्रत्येक  राज्य  के  लिये

 प्लग  अलग  एक  ऐसी  संस्था  बना  सकते  पंचायतों  की  स्थापना  से  न  विकेन्द्रीकरण  ही  sar

 है  पौर  न  ही  भ्रष्टाचार  कम  gal  है  परन्तु  इस  के  विरुद्ध  पंचायतों  के  चुनावों  तथा  प्रबन्ध  इरादी  में

 भ्रष्टाचार  के  ग्रन्थिकेश  दिल्‍ली  सें  प्रत्येक  गांव  तक  फल  गई  सामुदायिक  विकास  तथा  पंचायती

 राज  इरादी  जेसी  योजनाओं  से  जो  सहकारी  संस्थापकों  ौर  इस  प्रकार  की  अन्य  संस्थायें  स्थापित

 की  जा  रही  हैं  कौर  सरकार  केवल  अपने  ग्रन्थि केशों  को  फला  रही  है  शौर  सरकार  का  नियंत्रण

 बढ़ता  जा  रहा  है  कौर  इसलिए  ग्रोप्बड्समन  जेसी  संस्था  के  स्थापित  किये  जाने  की  झ्रोर  भी

 ग्रसित  आवश्यकता  है  जिससे  कि  गर-राजनीतिक  तथा

 far  संस्थानों  के  प्रभारी  व्यक्तियों  की  कार्यवाहियों  उनकी  ख्याति  को  बनाये  रखते

 नियंत्रण  तथा  निरीक्षण  रखा  जा  केवल  तभी  लोक  जीवन  की  वह  स्थिति  at  सकेगी

 जोकि  महात्मा  गांधी  के  समय  में  थी  जबकि  यह  कहना  गव  की  बात  मानी  जाती  थी  कि  हम

 जनिक  कार्यकर्ता  श्र  राजनीतिज्ञ  भाग्यवश  अराज  सरकार  की  असफलता  कौर  इन  सब

 बातों  के  कारण  जिसे  व्यक्ति  के  लिये  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  शर  राजनीतिज्ञ  होना  बहुत  खतरनाक

 हो  गया  है  जिसे  कि  वास्तव  में  भ्र पनी  ख्याति  का  ध्याम  है  ।

 Shri  Sidheshwar  Prasad  (Nalanda)  :  I  support  with  my  amendments
 the  important  resolution  moved  by  hon.  Member  Dr.  Singhvi.

 The  corruption  has  taken  a  widespread  and  serious  shape  in  our  country
 but  it  is  not  a  new  thing  in  a  developing  economy  and  to  solve  this  problem.
 We  will  have  to  adopt  different  measures  than  those  adopted’  in  England,
 America,  France  etc.  since  the  conditions  prevailing  in  those  countries  were
 different  in  many  respects  at  that  time.

 For  the  success  of  democracy  in  our  country  it  is  essential  to  appoint  such
 a  person  who  may  be  empowered  to  institute  an  enquiry  against  anyone
 accused  for  corruption,  irrespective  of  letter’s  staters’  either  as  a  Minister  a

 high  official  or  a  Judge  of  any  Court.

 This  problem  cannot  be  solved  merely  by  appointing-Lok  Ayuktas  or
 various  Lok  Ayukta  at  State  levels.  But,  besides  this,  we  will  have  to  take

 ‘positive  steps  for  gearing  the  administration.

 In  addition to  delays  in  the  working  of  administration  resulting  in  an
 increase  in  Corruption,  the  national  character  of  our  people  isso  low  that  it
 creates  many  other  problems  difficult  to  be  solved.  It  will  therefore,  be
 better  that,  rather  than  appointing  any  other  person,  a  Lok  Ayukta  is
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 corruption  cases.  It
 appointed  by  Parliament  for  its  ternures  for  equiring

 alidvU  vis ql
 will  not  only  expedite  the  settlement  of  such  cases  but  will  so  win  the  confi-

 dence
 of  people  in  Parliament  and  democracy.

 पीठासीन

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 Many  corruption  and  such  other  cases  are  discussed  in  the  House,  but

 no  action  is  taken  in  those  matters  to  our  expectations.  In  order  to  win  the

 firm  faiths  of  people  in  democracy  and  to  get  their  good  representatives  elected

 to  Parliament,  the  Parliament  may  act  as  a  supreme  authority  for  considering
 such  cases.  It  will  have  far  reaching  effects  if  Lok  Ayukta  is  appointed  by

 unaminous  vote  of  Lok  Sabha.  While  appointing  Lok  Ayukta  and  other

 authorities  in  the  adminstrative  set  up  and  public  services  we  will  also  have  to

 borne  in  mind  the  ways  by  which  we  can  succeed  in  creating  a  suitable  at-

 mosphere  for  democracy.

 In  this  connection  report  of  the  Santhanam  Committee may  also  be  seen

 wherein  while,  on  the  one  hand,  they  have  pointed  out  towards  the  widespread

 corruption  in.  high  officials,  Ministers  and  political  workers,  on  the  other,  they
 have  also  invited  our  attention  towards  the  fact  that  great  industrialists,  Capita-
 lists  and  their  institutions  like  Chambers  of  Commerce  and  Industries,  are  res-

 ponsible  for  this  corruption  to  some  extent  since  they  have  flatly  refused  to

 cooperate  is  any  way  to  root  out  corruption  from  the  country.  This  aspect  of

 the  problem  may  also  be  considered.

 Another  important  thing  is  that  no  solution  to  this  problem  can  be  found

 unless  the  national  character  of  our  citizens,  our  people  at  large,  is  raised.

 Generally  it  happens  that  some  sort  of  complaints  are  lodged  against  a  high
 official  and  his  substitute  after  former’s  transfer.  Such  things  are  to  be  avoided

 by  raising  the  national  character.

 With  these  words  I  support  the  resolution  and  request  the  hon.  Home

 Minister  to  consider  the  views  expressed  by  many  hon.  Members  in  this  House

 for  finding  out  some  solution  to  eradicate  corruption.

 थ्रो  सूखना  frvat  :  मैं  इस  संकल्प  के  लिये  डा०  सिंघवी  को  बधाई  देता

 अरब  वह  समय  जाता  रहा  है  जब  भ्रष्टाचार  का  आरोप  त्न  के  कारण  लगाया  गया  माना  जाता

 राजनीतिक  तथा  प्रशासनिक  जीवन  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  होने  के  कारण  हमारे  जीवन  का  प्रत्येक

 पहलू  दूषित  यह  दलगत  प्रश्न  न  होकर  राष्ट्रीय  समस्या  सत्तारूढ़  दल  का  गतंव्य  है  कि  वह

 प्रशासन  को  कुशल  एवं  शुद्ध  रखने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  करता  ।  परन्तु  वह  इस  में  सफल  रहा  है  |

 age  शक्ति  पूर्णतया  भ्रष्ट  कर  देती  है  |

 हमारे  देश  की  परम्परा  के  ग्र तु सार  महात्मा  गांधी  ने  निवास  सेवा  की  प्रमुखता  मानी  है  ।

 उन्होंने  घन  की  अपेक्षा  आत्मिक  प्रोत्साहन  के  महत्व  पर  बल  दिया  इसी  कारण  उन्होंने  विदेशियों

 से  देश  को  मुक्त  कराने  ate  सब  के  लिये  समान  अ्रवसर  देने  वाले  समाज  का  संगठन  करने  का  अंदोलन

 चलाया |  हम  सब  प्रजातंत्र  एवं  विशुद्ध  समा  प्रशासन  चाहते  हैं  ।  इस  के  लिये  फूटकर  प्रयत्न  तो

 हुए  हें  ।
 गृह  मंत्री  ने  सतकंता  आयोग  बनाया  परन्तु  इन  से  उद्देश्य  पुरा  नहीं  यह  ग्रा योग

 स्वतंत्र  होना  चाहिये  ate  इस  को  सब  से  बड़े  अ्रधिकारी  एवं  मंत्री  तथा  व्यक्ति  के  विऋद्ध  wig

 ३४४  4354



 att  २२,  १६६४  लोकਂ  श्रावित  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 वापस  लिया  जाना

 a

 करने  का  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सकता  आयोग  केवल  सरकारी  झ्धघिकारियों  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  वह  उतना  काम  सफलतापूर्वक  करने  मे  असमथ  है  ।  हमें  इंस  संकल्प  को  यह

 कह  कर  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  कि  यके  डोलिया  देश  छोटे  वहां  यह  संभव  जब  यह

 छोटे  देश  के  लिये  लाभदायक  हो  सकता  है  Ti  हम  प्रपने  देश  में  भी  इस  का  लाभ  प्रच्छी  तरह  उठा

 सकते  हैं  ।  हमें  अ्रपने  देश  में  इस  प्रबंध  को  यशस्वी  बनाने  का  प्रयत्न  करना  यदि  संसद

 सिफारिश  करे  ait  राष्ट्रपति  इस  प्राधिकारी  को  नियत  करे  तो  संसद  उस  प्राधिकार  के  लिये

 वचनबद्ध  हो  जायगा  अर  उस  के  द्वारा  देश  के  सभी  दल  तथा  जनता  इस  ग्रा योग  के  उद्देश्य  को

 सफल  बनने  के  लिए  वाग्बद्ध  उस  अधिकार  में  जनता  में  विश्वास  होना  चाहिये  कि  उन  की

 शिकायत  की  जांच  होगी  उस  अयोग  को  प्रशासनिक  अनियमितताश्रों  की  जांच  का  भी  अधिकार

 होना  चाहिये  ।  देश  में  यह  धारणा  बनी  हुई  है  कि  कांग्रेस  दल  कौर  प्रशासन  में  कोई  eae  नहीं

 सेवाओं  में  सभी  जगह  नवयुवक  ale  कुशल  अधिकारी  परन्तु  सब  लोग  जानते  हैं  कि  प्रशासन  में

 ईमानदार  लोगों  को  कोई  स्थान  नहों  उस  की  कपिल  को  कोई  नहीं  सुनता  |  हमें  प्रगति  भ्रांत  मंद

 कर  नहीं  रखनी  स़्थान  समिति  ने  कुछ  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  कि  एक  राष्ट्रीय  तालिका

 उपाय  यदि  इस  संकल्प  को  इस  रूप  में  स्वीकार होनी  चाहिये  ।  यह  प्रजातंत्र  में  बहुत  स्वीकार्य उ

 करने  को  तथ पार  नहीं  है  तो  उत  ग्रा श्वा सन  देता  चाहिये  कि  वहू  इसी  प्रकार  का  एक  प्राधिकार

 fared  करेगी  |

 श्री  वि०  न
 चीजों  :

 देश  में  प्रशासन  में  व्याप्त
 है  श्र  हरनेक  प्रकार

 की  ग्रतियमितताये  तथा  शक्तियों  के  दुरुपयोग  की  शिकायतें  प्रति  दिन  जाती  रहती  हैं  ।  न  केवल

 सरकारी  कर्मचारियों  एवं  मंत्रियों  के  द्वारा  ही  भ्रष्टाचारमुक्त  उपाय  अपनाये  जाने  के  ग्राउंड  लगाये

 जाते  यदि  इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  निश्चय  ही  देश  के  ग्रन्दर  उत्तम  प्रशासन

 व्यवस्था  हो  सकेगी  |  इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  के  संसदीय  प्रजातंत्र  की  रक्षा  की  जा  सकती  है

 अरार  प्रजातंत्र  द्  होगा  ।  जनता  की  अनेकानेक  शिकायतों  को  दूर  करने  एवं  प्रशासन  को  ईमानदार

 तथा  विशद्  बनाने  के  निमित्त  इस  प्राधिकार  से  जनता  को  संतोष  प्राप्त  हो  सकेगा  ।

 यह  कहना  गलत  है  कि  केवल  स्कैन्डीनेविया  के  छोटे  देशों  में  ही  श्रोमडसमन  की  इस  प्रणाली

 को  सफलतापूर्वक  अपनाया  गया  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि  पोलैंड  एवं  न्यूजीलंड  में  भी  यह  प्रयोग

 1  मैं  इटली  गय  था  ग्राम  श्री  डी  ०  एस०  प्रिट  से  मेरी  मुलाकात  हुई  थी  ।  उन्होंने  क

 मास्को  में  प्रोक्यूरेटर  जनरल  का  दफ्तर  देखना  ।  मैंने  वहां  इसके  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  ग्राम

 मुझ  सन्तोष  ग्रा  कि  वहां  यह  प्रणाली  बड़ी  सफल  रही  है  चार  तानाशाही  राज्य  में  भी  जात  आत्म  क

 भ्र धि कारों  की  रक्षा  करती  है  ।

 लोक  झ्रायुक्त  का  प्राधिकार  बहुत  श्लाघनीय  कार्य  करता  है  ।  इसको  प्रयोग  में  लाने  की

 जरूरत  है  ।  स्थान  समिति  ने  राष्टीय  तालिका  बनाने  की  सिफाशि  की  है  ।  परन्तु  मैं  कह

 सकता  हुं  कि  उसकी  अपेक्षा  यह  मेन  प्रणाली  कहीं  श्रमिक  यशस्वी  तथा  सफल  हो  सकती

 राष्ट्र  में  व्याप्त  श्रब्टाचार  तथा  सुप्रबन्ध  एवं  प्रशासनिक  अनियमितताओं  को  दूर  करने  के  लिये

 इस  प्रणाली  की  उपयोगिता  सर्वमान्य  है  ।  ब्रिटेन  के  कानून दानों  ने  इसकी  भूरी  भूरी  प्रशंसा  की  है  ।

 भारतीय  विधि  संस्था  के  डा०  UHo  पी० जैन  ने  इस  प्रणाली  पर  उत्तम  लेब  जिला  मंत्री  जी

 उसको  पढ़  |  २६  आरोपित  मामलों  में  से  २०  में  लोगों  को  इन्साफ  मिला  है ब्र ौर  शेष  छः  मामलों

 की  जांच  हो  रही  है  ।
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 गृह  मंत्री  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिये  उत्सुक  हैं  ।  परन्तु  उनकी  दो  वर्ष  में  इसको

 समाप्त  करने  की  बात  समझ  में  नहीं  जाती  ।  मंत्रियों  तथा  राजनीतिज्ञों  पर  भी  लोगों  को  सन्देह  है  |

 मैं  नहीं  समझता  कि  सकता  आयोग  पुर्णतया  प्रभावी  हो  सकेगा  ।  इसके  स्थान  पर  लोक  भ्रायुक्त

 का  प्राधिकार  सफल  हो  सकेगा  |  go  प्रतिशत  मामलों  का  निपटारा  मंत्री  से  नीचे  के  पदों  पर  होता

 शक्ति  के  दुरुपयोग  की  गुंजाइश  अधिक  है  ।  हमें  पर्ण  ईमानदार  व्यक्ति  को  इस  प्राधिकार  में

 रखना  चाहिये  ।  इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 Shri  Sinhasan  Singh  (Gorakhpur)  :  Gandhi  Ji  rembrked  that  he  was

 against  politics  devoidofDharma.  Even  after  17  years  ofaltainment  of  indepen-
 dence  we  do  not  find  things  in  an  improved  condition,  rather  the  situation  has

 gone  from  bad  to  worse.

 The  idea  under  lying  this  resolution  in  welcome  and  praiseworthy.  It

 has  to  be  seen  whether  this  system  of  omludsman  can  be  successfully  implemen-
 ted  in  one  country  or  not.  Looking  on  the  circumstances  in  which  we  are  working

 its  working  is  doubtful  because  the  fundamental  rights  provided  in  the  cons-

 titution  provide  certain  safeguards  to  the  public  servants.  As  the  law  exists

 at  the  moment,  routing  out  corruption  is  difficult,  if  not  impossible.  The  Govt.

 will  have  to  examine,  if  they  are  anxious  to  root  out  corruption,  as  to  which  of

 Once the  laws  are  hindrance  in  the  way  of  putting  an  end  of  corrupt  practices.
 found  those  laws  should  be  abolished  or  suitably  amended  so  as  to  make  them

 more  effective.  As  such  articles  311  and  314  of  the  constitution  merit  deletion.

 The  Prevention  of  corruption  Act  1948  has  proved  unless,  prosecution  cannot

 be  launched  against  any  people.  Cases  are  not  put  up  in  courts  against  so  many
 officials  under  the  existing  rules  and  regulations.  This  difficulty  should

 be  removed  by  suitable  enactment.

 I  am  of  the  opinion  that  there  should  be  a  Code  of  Conduct  to  be  followed

 by  legislators  and  Govt.  should  bring  forward  the  same.  Legislators  should  be

 required  to  declare  their  personal  properties  as  also  family  properties  acquired

 by  them.  Ifthis  is  done  there  will  be  no  room  to  suspect  them  and  it  will  serve

 as  a  good  ideal  for  the  Govt.  officials  to  follow.  This  will  enable  the  Legislators
 to  enjoy  confidence  of  the  public.  In  the  absence  of  such  a  code  there  is

 scope  for  suspecting  Legislators  and  the  disease  spreads  further  and  the

 Govt.  officials  also  do  not  care  for  any  Codes  of  Conduct  on  their  part.
 Govt.  should  realise  this  and  {this  is  high  time  when  such  an  arrangement
 should  be  made.  In  a  democratic  set  up  we  should  clean  our  administration

 so  that  confidence  of  the  public  may  remain  unshattered.

 श्री  Ato
 चतुर्वेदी  )  :  मैं  डा०  सिंधवी  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जब  सारा  वातावरण  ही  भ्रष्ट  ॥र  से  पूर्ण  हम  कसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारी

 उससे  त्छते [्  रह  संकते  हैं  ।  यही  बात  संसद  मंत्रियों  कौर  अन्य  लोगों  के  बारे  में  भी  लागू

 होती है  ।

 देश  इस  समय  जिन  बूटियों  एवं  दोषों  के  कारण  नुकसान  का  भागी  हो  रहो  वे  दोष  हमारे

 जीवन  के  सभी  क्षेत्रों  एवं  पहलु ग्र ों  में  व्याप्त  के  कारण  जन्म  लेते  हैं  ऐसा  कोई

 तंत्र  हमारे  देश  में  नहीं  जिसके  पास  लोग  अपनी  शिकायतें  पेश  कर  सकें  ौर  उनका  निदान  करवा

 सकें  ।  झाम  आदमी  को  न्याय  नहीं  क्योंकि  न  उसके  पास  qlat  हैं  कौर  न  ही  न्याय  करने

 वाले  लोग  उनकी  परवा  करते  क्योंकि  उनको  ऊपरक्के  किसी  तंत्र  या  प्राधिकार  का  डर  नहीं  है  ।
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 ३  विद्या  १८८६  )
 लॉक  श्रावित  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 ee
 वापस  लिया

 जाना  ह  रामनन a

 शिकायत  होने  पर  भी  उनको  दण्ड  नहीं  मि  म  फिर  वे  क्यों  परवा  करें  ?  संसदीय  प्रणाली  इतनी

 पेचीदा  है  कि  जनता  की  शिकायतें  हल  ही  नहीं  हो  सकतीं  ।  ऐसी  अवस्था  में  यह  परमावश्यक  है

 कि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  या  प्राधि  शर  अथवा  न्पायधिक्ररण  नियुक्त  किया  जो  दलगत

 पात पूर्ण  भावों  से  संख्या  अछूता  हो  झेल  उसके  पास  साधारण  व्यक्ति  जाकर  पति  कठिनाई  व्यक्त

 कर  कैरियर  वह  उसकी  फायत  को  हल  कर  सके  ।  ag  ठीक  है  कि  प्रशासनिक  सुधार  होने  चाहियें

 कौर  सरकार  को  उसकी  ३ अर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  परन्तु  उसके  बावजूद  प्रणाली

 को  आवश्यकता  कम  नहीं  होती  ।  यह  प्रणाली  प्रजातंत्र  में  जनता  का  विश्वास  बनाये  रखने  की

 दृष्टि  से  तथा  जनता  को  कठिनाइयों  को  दूर  करने  एवं  प्रशासनिक  सुधारों  को  बनाये  रखने  के

 लिये  जरूरी  है  ।  एसा  कोई  प्राधिकार  अवश्य  ही  होना  चाहिये  जो  लोगों  की  शिकायती  को  स्वतंत्र

 एवं  निष्पक्ष  रूप  से  सुने  और  उनको  हल  करे  |

 मैं  इस  पं क्र न्य  का  स्वागत  करता  हूं  प्रौढ़  तराशा  करता  कि  सरकार  इसको  स्वीकार  करेगी

 ग्र  देश  के  भ्रष्टाचार  को  मिटाने  के  लिये  wea  कार्रवाई  करेगी  |

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  मैं  डा०  सिंघवी  के  प्रस्ताव  HT  समर्थन  करता हूं  हथियार  इसको

 सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  का  समर्थन  प्राप्त  है  ।  यह  वांछनीय  एवं  परमावश्यक है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  साधारणतया  इतने  ara  संकल्प  की  अनुमति  नहीं  देता  |

 श्र  स०  सो०  बनर्जी  :
 श्राज  देश  की  स्थिति  यह  है  कि  न  केवल  सरकारी  कर्मचारियों  अपितु

 विधायकों  कौर  मंत्रियों  की  ईमानदारी  पर  भी  सन्देह  किया  जाता  है  ।  राज्यों  के  कई  मुख्य  a  त्रियों

 गर  कुछ  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  भ्रष्टाचार  के  गम्भीर  आरोप  लगते  हैं  ।  इस  बात

 यकता  है  कि  जांच  पड़ताल  के  लिये  भ्रष्टाचार  के  सभी  मामले  मान्यता  यवादी  को  जाएं  |

 चार  एसा  रोग  हैं  क्रि  जब  तक  इसे  ऊपरी  स्तर  से  समाप्त  नहीं  किया  यह  समाप्त  नहीं

 होगा  ।  हमें  यह  ६६111  नहीं  करनी  चाहिये  फि  केवल  नीचे  के  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  समाप्त  करके  यह

 रोग  संमाप्त  हो  क्योंकि  इसकी  प्रेरणा  ऊपर  फैले  भ्रष्टाचार  से  मिलती  पहले

 उसको  समाप्त  करने  की  ज  रत  है  |  बख्शी  के  शासन  काल  में  दिल्ली  सार  पंजाब  ७००  माग  परमिट

 ऊचे  राजनीतिज्ञों  को  शौर  बड़े  लोगों  को  दिये  गये  ।  दिल्ली  में  कारों
 सामुदायिक  विकास

 विभाग

 की  कारों  की  नीलामी  का  भी  गोलमाल  सुना  दौर  एक  मंत्री  ने  ८०,०००  कार  खरीदी  |  उड़ीसा

 के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  भी  आरोप  हैं  ।  एसे  सभी  मामलों  की  जांच  होनी  चाहिये  ।  दिल्‍ली  में  एक

 उपमंत्री  के  विरुद्ध  आरोप  मान्यता  यवादी  को  सौंपे  तो
 मुख्य

 मंत्रियों  के  विद्ध  आरोप  भी

 न्यायवादी  को  दिये  जाने  चाहियें  |

 इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  लिया  जान  चाहिये  ताकि  देश  का  प्रशासन  aearare  से  मुत

 फरिया  जा  सके  अर  जनता  को  रात  मिले  ।

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)  :  I  congratulate  Dr.  Singhvi  for  bringing
 this  resolution.  -request  the  govt.  not  to  reject  it.  Public  and  the  Govt.  both

 require  setting  up  of  such  an  institution.

 I  am  sure  that  by  accepting  the  resolution  democratic  set  up  and  adminis-
 tration  of  law  will  be  strengthened.  It  will  help  in  rooting  out  corruption
 and  clearing  administration  an.  d  giving  redress  to  the  grievances  of  the  public.
 I  would  suggest  that  an  inde  pendent  authority  should  be  set  up  for  looking
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 Resolution  Re.  People’s  Procurator  Vaisakha  2,  1886  (Saka) ्
 Withdrawn

 ee

 [Shri  Yashpal  Singh]

 after  politicians.  There  should  also  be  framed  a  code  of  conduct  for  Ministers

 Legislators  and  politicians.  It  should  be  the  duty  of  the  proposed  authority
 to  see  that  the  code  of  conduct  is  observed  strictly.  We  have  to  give  due

 importance  to  moral  values  in  the  administration.  So  long  as  the  Govt.  takes

 concrete  steps  to  eradicate  corruption,  it  cannot  be  rooted  out.  In  Japan  the

 Home  Minister  had  to  resign  because  a  person  was  stabbed.  In  England  the

 Prime  Minister  had  to  resign  on  account  of  Miss  keeler  episode.  But  in  India

 we  daily  see  number  of  such  incidents  and  no  minister  resigns.  This  is  a  sorry

 state  of  affairs  there  is  need  of  an  authority  before  whom  we  may  speak  fearlessly.

 With  a  view  to  put  an  end  to  bureaucracy  the  establishment  of  such  an  institution

 is  most  desirable.

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  :  यह  महत्वपूर्ण  संकल्प  मैं  इसको  समझता

 हूं  ।  इस  पर  की  गई  चर्चा  बड़ी  उपयोगी हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता हूं
 कि  हमने  इस  संकल्प

 को
 किसी  बुरी

 भावना  से  नहीं  देखा  ।  मैंने  इस  संकल्प  की  भावना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 ASeTATT  के  प्रशासनिक  सुधारों  और  जनता  की  शिकायतों  को  दुर  करने  की

 बातों  पर  सरकार  ने  भी  विचार  किया  है  कौर  जब  तक  सरकार  प्रशासन  को  शुद्ध

 नहीं  रख  सकती  वह  चल  नहीं  सकती  ।  भ्रष्टाचार  के  कारणों  को  देखना हू  |  एक  सुझाव  राष्ट्रपति

 को  मिलेगा  देने  लिये
 के

 प्रिवी  कौंसिल  बनाने  का  दूसरा  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 शिकायतों  की  जांच  के  लिये  स्वतन्त्र  न्यायाधिकरण  बनाने  का  था  ।  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  ats

 गडकर  ने  स्वीडन  के  का  विचार  दिया  है  ।  विधि  wary  तथा  प्रा कं कलन  समिति

 ने  भी  इसी  प्रकार  के  सुझाव  दिये  ।  शिकायतों  की  जांच  के  लिये  संसदीय  समिति  at  हो  सुझाव
 |

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  कह  है  कि  जनता  की  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये  कौर  प्रशासनिक  सुधार  के

 लिये  एक  तन्न  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।

 स़्थान  समिति  की  सिफारिशें  भी  विचाराधीन  हैं  ।  सरकार  ने  सकता  झ्रायोग  बना

 दिया  है  |

 प्रशासनिक  सुधारों  के  लिये  गृह  मंत्रालय  में  एक  विभाग  काम  कर  रहा  है  ।  इस  उद्देश्य  को

 किस  प्रकार  शीघ्रता  से  प्राप्त  किया  जा  सकता  यह  एक  प्रश्न  है  जिस  पर  विचार  करना  है  |

 राज  नैतिक  आचरण  मं  सरकारी  भ्र धि का  रियों  दि  के

 बारे  में  विचार  व्यक्त  किये  गये  हैं  ।  यह  अच्छा  है  कि  राष्ट्रीय  चरित्र  निर्माण  किया  जाए  न्र  देश

 का  नाम  उन्नत  हो  ।  जब  तक  नैतिक  एवं  राष्ट्रीय  चरित्र  का  निर्माण  नहीं  प्रशासनिक  तंत्र

 का  कोई  भी  व्यक्ति  वर्तमान  परिस्थिति  में  परिवर्तन  नहीं  ला  सकता  |

 ag  गलत है
 कि  सभा  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  कोई  अधिकारी  जादू  के

 डंडे

 से  प्रशासन  को  शुद्ध  कर  देगा  ।  क्योंकि  इतने  बड़े  देश  में  बहुतेरी  रा  जनी
 तिक  प्रवृत्तियां  जो

 एक

 दूसरे  के  निरुद्ध  हैं  ।

 पीठासीन महोदय

 (Mr.  Deput  Y  OPES
 r  (0.

 AKER  7”  the  chair}
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 अप्रैल  २२,  १९६४  लोक  भ्रायुक्त  की  नियुक्ति  के  बारे  में  सकल्प

 वापस  लिया
 जाना

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  चरित  निर्माण  के  ager  पर  बल  दिया  गया  |
 मुझे

 विश्वास  है  कि

 संथानम  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सदस्यों  को  सिल  गई  हैं  झ्र ौर  उन्होंने  उनकों  पढ़  लिया

 है  ।

 श्री  सुर्द्रवाथ  द्विवेदी  :  हमें  इसकी  प्रतियां  नहीं  मिली  हैं  ।

 शी  वे  शायद  ay  रही  हैं  ।  छपते  ही  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  को  मिल

 जायेंगी  ।

 उन्होंने  राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  तथा  राजनीतिज्ञों  के  लिए

 लाचार  संहिता  को  भी  उल्लेख  किया  है  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 गुह-काय  मंत्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  वह  दो  वर्षों  में  भ्रष्टाचार  मिटा  देंगे  |

 उन्होंने  राजनैतिक  दलों  के  नेताओं  की  एक  बैठक  बुलाई  थी  परन्तु  वे  शायद  राजनैतिक

 कारणों  से  ऐसी  समितियों  में  काम  नहीं  कर  सकते  |

 थ्रो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  बैठक  के  समय  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  थे  ।  बात  केवल

 केन्द्रीय  सदाचार  समिति  में  काम  करने  की  थी  ।  हमने  सोचा  कि  सदाचार  बिना  राजनैतिक

 दलों  के  चल  जायेगा ।

 को  हाथो  प्रशन  सदाचार  दाब्द  को  पसन्द  करने  या  न  करने  का  नहीं  है  ।  उद्देश्य
 तो  यह  है  कि  जनता  की  शिकायतों  की  जांच  की  जाए  ।  समाधान  समिति  ने  विभिन्न

 प्रस्ताव  दिये  हैं  ।  wa  देखना  यह  है  कि  वे  कहां  तक  संविधान  कौर  देश  की  परस्थितियों

 के
 भ्र तु कूल  हैं  ।  इस  संकल्प  में  छः  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  दिये  गये हैं  ।  भ्रष्टाचार  का

 प्रशासनकि  भूलों  को  दुर  नागरिकों  की  स्वतंत्रता  सुनिश्चित  सरकारी  पद्धति

 केरूप  में  संसदीय  लोकतंत्र  की  नींव  को  सुदृढ़  बनाना  इत्यादि  ।  ये  सेब  सराहनीय  उद्देश्य

 हैं  परन्तु  सकता  आयोग  के  भी  यही  कृत्य  हैं  ।  यह  आयोग  भ्रष्टाचार  के  मामलों  तथा

 सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  शिकायतों  का  निपटारा  करेगा  ।

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  सकता  श्रायोॉग  एक  सं विहित  निकाय  हो  परन्तु

 हमने  सोचा  कि  इन  सबਂ  श्रौपचारिकताश्ों  के  पुरा  होने की  प्रतीक्षा  किये  बिना  कोई  न

 कोई
 कदम  उठा  देना  चाहिए  ।

 अगला  प्रदान  प्रशासन  के  विरुद्ध  नागरिकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये

 उत्पात  व्यवस्था  के  निर्माण  का  है  ।  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  इसका  ब्योरा  तैयार

 ह
 G

 रेगा  कौर  इस  तरह  इस  संकल्प  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  भी  सरकार  के  विचाराधीन

 |

 जहां  तक  नागरिकों  के  भ्रधिकारों  का  सम्बन्ध  संविधान  के  श्रन्तगंत  उन्हें  किसी

 भी
 न्यायालय  में  जाने  का  afrarz  शर  अवसर  प्राप्त  है  ।.

 श्री  सिह सान  नियुक्त  करने  वाले  प्राधिकार  की  श्राज्ञा  के  बिना  कोई  किसी

 भ्रमणकारी  के  विरुद्ध  मुकदमा  नहीं  चला  सकता |

 दे  रे  श  4359



 Resolution  Re.  People’s  Procurator-Contd.—Withdrawn  April  22,  1964

 श्री  हाथी  :  मैं  किसी  अ्रधिकारीਂ  के  विरुद्ध  मकदमा  चलाने  की  बात  नहीं  कर  रहा

 हूं  ।  मानवीय  सदस्य  शायद  संविधान  के  श्रनुच्छेंद  149.0  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं

 al  सिंहासन  सिह  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  की  धारा  ६  |

 att  हियो  ये  प्रशासनिक  मामले  हैं  ।  कुछ  कानूनी  कठिनाइयां  हैं  जिन्हें  दूर  करना

 ।  इस  संकल्प  के  महान  उद्देश्यों  से  हर  कोई  सहमत  होंगा  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  व्यवस्था

 किस  प्रकार  की  हो  ।  क्या  दोनों  सदनों  द्वारा  एकमत  से  नियुक्त  किया  गया  श्राम्बड्समन

 > vara  रहेगा  ?  उसमें  भ्रांति  यह  ध  कि  एक  व्यक्ति  सारे  मामलों  को  निपटा  नहीं

 सकेगा  |  उसका  उत्तर  यह  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  में  हम  ऐसा  व्यक्ति  रख  सकते  हैं  जिसको

 नियुक्ति  अलग  अलग  विधान  मण्डल  द्वारा  stilt  हमें  व्यावहारिक  दुष्टि  से  देखना  हैं  कि

 देश  में  अलग  अलग  fara  करार  संहितायें  हों  या  एकरूप  व्यवस्था  हो  ।  इन  सारी

 बातों  पर  विचार  करके  देश  की  परिस्थितियों  के  नकल  कोई  प्रणाली  हमनेਂ  तयार  करनी

 सेਂ  |  ऐसा  असंभव  नहीं  है  परन्तु  मैं  समझता  हं  कि  यह  व्यावहारिक  नहीं  होंगा  ।  मैं  संकल्प

 में  दिये  गये  सिद्धांतों  की  सराहना  करता  हूं  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  इस  समय  यह

 व्यवहार  नहीं  होगा  ।  स़्थान  समिति  की  रिपोर्ट  भी  wa  सभा  के  समक्ष  है  ।  उस  पर

 बिचार  करने  के  बाद  सभा  देश  के  हित  में  जो  भी  निगम  लेगी  सरकार  को
 ऊ
 उस  पर

 arg  आपत्ति  नहीं  होगी  छत  मैं  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  अपना

 संकल्प  वापिस  ले  लें  |

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  लिखवा :  उपाध्यक्ष  मैं  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  तथा

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  का  आभारी  हूं  ।  मैं  यह  दावा  नहीं  करता  कि  झाम्बुड्समेन

 से  भ्रष्टाचार  तथा  सभी  प्रशासनिक  रीतियां  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  बड़े  बड़े  संसद्‌-सदस्यों

 ने  मेरे  संकल्प  में  अ्रन्तविहितਂ  भ्रभिंप्राय  का  समान  किया  है  पत्रकार  केवल  इसी  को  देखते

 हुये  सरकार  को  यह  संकल्प  स्वीकार  Ht  लेना  चाहिये  |  मुझे  खेद  है  कि
 मंत्री  महोदय

 ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  मैं  उनसे  अपील  करता  हुं  कि  वह  संकल्प  के  प्रथम  भाग

 में  दिये  गये  सिद्धांतों  को  मान  लें  कि  जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  तथा  संसदीय

 लोकतंत्र  को  बनाए  रखने  के  लिये  एक  संस्था  बनाने  के  हेतु  सरकार  उपयुक्त  बिधान  बनाये

 बीसवीं  शताब्दी  के  मध्यकाल  में  सामाजिक  तथा  राजनीतिक  संगठनों  की  जटिलता झ्र ों

 को  देखते  हुये  श्राम्बुड्समन  संसदीय  लोकतंत्र  के  लिये  भ्रत्यावश्यक  है  ।  प्रशासन  की  संचालन

 प्रक्रियाश्नों  तथा  संगठन  नात्मक  ढांचे  में  हम  बहुत  से  दोष  देखते  हैं  जिनके  निराकरण  के  लिये

 |  जब  तक  जनता  की  शिकायतों किसी  संस्था  के  बारे  में  सोचना  हमारे  लियें  जरूरी है

 को  git  झर  द्र  करने  के  लिये  कोई  संस्था  नहीं  होगी  संविधान  में  लोगों  को  दिये

 गये  अधिकार  कौर  स्वतंत्रता  स्पष्ट  राग  |  भ्राम्बड्समेन  से  लोगों  में  अधिक  विश्वास  पैदा  होगा

 तथा  प्रशासन  में  सुधार  जायेगा  जिससे  हमारे  समाज  के  आदश  तरार  ध्येय  पुरे  हो  सकेंगे  |

 मरा  मुख्य  प्रयोजन  इस  संकल्प  के  विषय  की  कौर  सारे  देश  तथा  इस  सभा  का

 ध्यान  करना  था  .।  यदि  माननीय  मंत्री  स्पष्ट  शब्दों  में  यहं  भ्राइवासन  दें  कि

 aver  et  जनता  का  शिकायत  दूर  करने  बालों  बनाई  जायेगी  अरार  वह  संकल्प
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 ate  में

 श्रनमातता  के  बारे  में  संकल्प

 के  अंधार सूत  सिद्धान्त  को  मानते  हैं  ता  मैं  इसे  यहीं  छोड़ने  को  तयार  हु  क्योंकि  सारा  सदन

 mea  के  पक्ष  में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय  ऐसा  श्रीनिवासन  देने  को  तैयार  हैं
 ?

 मैंने  जो  wear  था  कहू  दिया  है  ।  हम  मूलभूत  सिद्धान्त  को  मानते

 1
 हं  र  प्रश्न  ag  है  कि  कैसी  व्यवस्था  हो  ।  हो  सकता  है  कि  प्राम्बुड्समेन  की  बजाय  कुछ

 प्रो  व्यवस्था  ।  गर्त  मैं  ऐसा  Wears  नहीं  दे  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  श्री  सिद्धइवर  प्रसाद  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तथा  श्रस्वोकृत  ।

 amendment  was  put  and  negatived.

 संकल्प  सभा  को  धेनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 The  Resolution  was  by  leave  withdrawn.

 ala  में  असमानता  के  बार  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE:  DISPARITY  IN  INCOME

 Shri  B.  Yadava  (Kesaria)  :  Sir,  I  beg  to  more

 House  is  of  opinion  that  Government  should  appoint  a  Committee
 of  Members  of  Parliament  and  economic  experts  to  review  the  progress  made
 towards  the  reduction  of  disparity  between  the  lowest  and  highest  income

 to  the  order  of  :  30  over  the  next  two  or  three  Plan  periods.’’

 Sir,  Iam  moving  this  resolution  in  the  wider  interest  of  the  country  which
 has  teken  the  pledge  to  establish  Socilistic  Society.  Even  the  Directive  Prin-

 ciples  of  our  constitution  are  clear  about  the  removal  of  disparity  in  income:

 शरबती  नीति  at  tat  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप  a

 प्रतीक  व्यवस्थ  इस  प्रकार  चले  fe  जिससे  धन  प्त म्रार  उत्पादन  साधनों

 का  संबतघारण  के  लिये  meant  केन्द्र  न  हों  पग

 The  same  objective  has  been  reiterated  in  the  Second  Five  Year  Plan

 which,  in  brief,  states

 स्तरों  पर  घन  तथा  राय  के  केन्द्र  को  कम  करके  तथा  नीचे

 स्तरों  पर  त्रय  को  बढ़ा  कर  राय  की  अ्रसमानताश्रों  में  कमी  लाना  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजन  के  चार  पद्यों  में  से  एक  है  गैरे

 The  Third  Plan  goes  a  step  further  and  emphasises  that  a  reasonable  range
 of  incomes  after  tax  would  be  about  thirty  times  the  average  family  income
 and  this  goal  would  be  achieved  during  the  next  two  or  three  Plan  periods.

 The  present  trends  do  not  indicate  that  we  are  leading  towards  that  goal.
 The  fact,  on  the  other  hand,  is  that  disparity  is  increasing  day  by  day  and

 economic  powers  are  concentrating  despite  our  phased  plans  and  fundamental

 rights.  Is  it  not  a  fact  that  the  poor  are  becoming  poorer  and  the  rich  richer.

 A  teply  to  this  question  is  essential  to  gain  public  confidence.  The  hon.  Finance

 Minister  must  look  into  the  causes  why,  despite  planned  development,  all
 our  efforts  to  reduce  the  disparity  in  incomes  are  being  drainpiped.
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 [Shri  B.  P.  Yadava]

 It  is  a  welcome  measure  to  appoint  a  Monopolis  Commission  and  the
 Finance  Minister  deserves  our  thanks  for  this  wise  step.

 It  is  improper  that  extracts  from  the  report  of  Mahalanobis  Committee
 should  have  appeared  in  the  press  before  its  being  presented  to  the  House.
 The  extracts,  however,  reveal  that  the  disparity  in  incomes  has  widened  and  our
 Plans  have  added  to  it.  The  report  clearly  mentions.

 इसमें  was  नहीं  कि  भारत  में  बड़े  कारोबार  *  को  सुविधा  तथा  सहायता  देकर

 हमारी  पो जन बद्ध  श्रबंव्यवस्था  ने  धन  के  केन्द्र  को  प्रोत्साहन  दिया  है  ै

 The  reason  stated  is  that  the  industrial  Finance  Corporation  and  National
 Industrial  Cerporation  has  given  more  aid  to  big  industries  and  companies
 which  had  added  to  the  wealth  of  big  industrialists.  The  Govt.  should  see

 that  its  policies  should  not  hamper  the  growth  of  small  scale  industries.

 Then  Committee  adds

 द्वारा  किये  गये  सभी  उपायों  के  बावजूद  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अधिक
 जज

 शक्ति  का  केन्द्र  बहुत  wha  हो  गया  |

 Its  cause,  as  given  by  the  Committee,  is  defective  strategy  of  our  planning.
 The  disparity  in  income  can  be  judged  from  some  figures  given  by  Prof.

 Mahalanobis.  In  1961,  86  per  cent  companies  had  a  paid-up  capital  of  14.6

 per  cent  only  while  53  per  cent  of  the  total  capital  was  in  the  hands  of  only  1.6

 per  cent  companies.  This  yawning  disparity  can  prove  to  be  dengerous  for

 the  country.

 As  far  disparity  in  income  in  rural  areas,  the  statistics  of  Sample  Survey
 reveal  that  in  1953-54  top  one  per  cent  families  owned  17  per  cent  of  the  total

 landinthe  country  ,  five  per  cent  owned  41  per  cent  of  land,  ten  per  cent  pos-
 sessed  58  per  cent  and  twenty  per  cent  had  no  Jand  at  all.  That  shows  the

 magnitude  of  disparity.  Unless  some  attention  is  paid  towards  this,  it  is  imposi-
 ble  to  ameliorate  the  lot  of  millions  of  farmers  and  workers.

 A  policy  of  regulation  is  of  paramount  importance  today.  The  Plan  pro-

 grammes  should  be  reviewed  minutely  at  different  stages  so  that  we  could  know

 of  loopholes  in  time  and  try  to  plug  them.

 If  the  Income  tax  department  were  to  make  proper  assesment  of  taxes  and

 detect  hidden  wealth,  it  would  have  reduced  the  disparity  in  income  to  some

 extent.  Similarly  ,  if  the  licensing  policy  is  rightly  implemented  with  a  view

 to  break  the  monopolistic  hold  of  a  few  individuals  on  industry,  it  would  be  yet
 another  step  in  that  direction.

 That  is  why  I  want  that  a  Committee  of  Members  of  Parliament  and  econo-

 mic  experts  should  be  appointed  to  see  why  disparity  in  income  is  increasing
 instead  of  decreasing  and  whether  it  is  due’  to  the  fact  that  the  :machinery  which
 is  to  implement  the  Plans  is  deset  with  defects  and  drawbacks.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  Are  you  concluding  ?

 Shri  Yadava  :  I  would  like  to  continue  next  time.

 इसक  पहचान  लोक-सभा  २४  2egy/e  १८८६  के

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sabhajthen  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday
 the  24th  April,  1964/Vaisakha  4,  1886  (Saka  .)
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